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 निधन  सम्बन्धो  उल्लेख

 |
 अध्यक्ष  महोदव  :  माननीय  सदम्यों  मुझे  समा  को  श्रो  मातिकलाल  मममलाल  आांधो  के  दुःखद

 लिधन  की  सूचना  सभा  को  दैती  जो  कि  सृतपूर्व  अम्वई  राज्य  में  पंचपहन  निर्वाचन  छोत्र  से  पहलो
 ओर  दूपरी  लोक  समा  के  सदस्य  ये  ।  पहले  वहू  1937  भौर  1946  में  बम्बई  विधानसभा  के  सदस्य

 रहे  ।

 वहु  एक  बयोवद्ध  स्वतरत्रता  सेनानी  थे  ओर  उन्होंने  स्वतस्त्रता  आन्दोलन  में  सक्रिय  रूप  से  याय

 लिया  तथा  कई  बअ।र  जेल

 एक  विरुपात  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  के  रूप  में  उन्होंने  सहकारी  आांदोललों  में  बहुत  दिलचस्पी

 दिखाई  ओर  बह  अनेक  बढ़ों  पर  कई  संगठनों  से  सम्बद्  ये  ।

 औ  यांधों  का  निधन  8  1989  को  प्रात:फकाल  वहु  88  वर्ष  के  ये  ।

 हुम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  भहरा  दुःख  ध्यक्त  करठे  हैं  भौर  मुझे  थाशा  है  कि  सभा
 झोक  संठप्त  परिवार  कै  प्रति  हुमारी  सबेदना  प्रकट  करने  मे  मेरा  समयंद



 लिधन  सम्बस्धी  उल्लेख  15  1989

 अब  समा  अपना  दुश्ल  व्यक्त  करने  के  लिए  कुछ  क्षण  मोन  खड़ी

 11.1  झ०्पू०
 तत्पश्चात  सदस्यगण  कुछ  देर  मोन  खड़  रहे  ।

 प्रो०  सु  दण्डव्ते  :  मैंने  आपके  समक्ष  तोन  मामले  रखे  बिन  पर  मैंने  श्ापका
 विनिर्णय  मांगा  था  ।  उन  पर  बमी  तक  विनिर्णय  नहीं  दिया  गया  मैंने  रिकार्ड  की  ब्ांच  की
 उदाहरण के  लिए  एक  मामला  लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष  की  से  सम्बन्धित  है  और  आपने
 कहा  था  कि  मामला  विद्यारघोन  है  ओर  सभा  क्रो  बंठक  समाप्त  होने  से  पूर्व  आप  अपना  विनिर्णय A दर

 4७9

 जहां  तक  मारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परोक्षक  को  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  आपने  कहा
 था  कि  आपने  मन्‍त्रो  महोदय  को  मारत  के  नियंत्रक  महालेक्षा  परीक्षक  को  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  समा  पटल
 पर  रखे  जाने  के  निदेश  दिए  उन्होंने  श्रापको  यह  नहों  बताया  है  कि  यह  काम  कितनों  बल्दा

 होगा  ।

 अन्तिम  बात  यह  कि  10  मई  को  आपने  नियम  389  के  अधीन  «“अष्पपक्ष  द्वारा  निदेशों'ई
 किए  गए  कुछ  संशोघनों  को  परिचालित  किया  जिसके  अन्तगंत  आपको  संशोघन  करने  का  अधिकार

 किन्तु  जब  ऐसे  सशोषन  किये  णाते  जिसके  परिणाम  दूुरगामी  हों  ओर
 बिनसे  संसद  सदस्पों  के  काम-राज  में  ब!धा  पढ़तो  हो  तब  बेहतर  यह  होगा  कि  के  निदेक्षोंਂ  में
 श्राप  जो  संशोधन  करने  जा  रहे  हैं  उसके  लिए  विपक्षी  दलों  के  नेताशों  तथा  कांग्रेस  के  नेता  को
 कर  उनके  बारे  में  चर्चा  करें  क्योंकि  इससे  निश्चित  रूप  से  गुप्त  दस्तावेज  पेश  करने  सम्बन्धी  तथा
 पूछे  जाने  वाले  प्रइनों  के  वाद-विवाद्ष  में  बाधा  पड़ेंगी  और  मेरे  विचार  से  अध्यक्ष  के  निदेधों
 में  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  समा  के  काय  प्रर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  ।  में  इस  पर  आपकी  टिप्पणों
 चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उन्हें  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 श्री  बसुदेव  आक्षार्य  :  श्री  मेफुद्ीन  चोघरो  द्वारा  किए  गए  प्रश्न  के  उलर  में  आपने
 इस  समा  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था--वह  जानना  चाहते  थे  कि  माश्त  के  नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक  की
 रिपोर्ट  समा  पटल  पर  रूब  रसखों  जाएगी'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उनके  प्रएनों  का  उत्तर  देने

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  आपका  उत्तर  स्पष्ट  वह  सकारात्मक  धापने  कहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पैं  जो  कहता  हुं  मेंने  उससे  कमो  इन्कार  नहीं  किया  मैंने  कमी  अपना
 बात  से  इन्कार  नहीं  किया  है  ।  मैंने  जो  कुछ  कद्दा  वह  कार्यवाही  वृसांत  में  में  अपनी  बात  से

 इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 भौ  एल+  अयपाल  रेड  :  आपने  निदेश  दिया  था  ।



 1911  विश्वन  सस्वन्यों  उस्‍्लेख
 SS  नमन»

 ;  अध्यक्ष  महोदय  :  पहली  बात  लोक  लेखा  समिति  के  बारे  में  मैं  इसे  अस्तिम  रूप  दे  रहा  हूं
 ओर  मैं  यह  काम  आज  ही  करुया  ।

 )
 भरी  असुदेव  आचार्म  :  कब  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाल  थापको  मिथ

 भरी  असुदेव  आचार्ग  :  किस  समय  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  थाज  ही  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  मैंने  पहले  समा  में  जो  कुछ  कहा  था  मुझे  आक्षा  है  कि  आपने
 उस  पर  भो  विचार  किया  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  वह  कार्यबाही  बृत्तांत  में  है  |  दूसरी  बात  मारत  के  नियंत्रक
 क्षक  को  रिपार्ट  के  बारे  में  मैं  जो  कुछ  कर  सकता  मैंने  रिया  है  ।  मैं  केवल  यही  कहु  सकता
 हूं  कि  वियमों  के  अनुसार  मैंने  विपक्ष  तपा  सतारूढ़  दल  से  उध  बारे  म  कहा  है  कि  वियम  यह  है  ओर
 तदानुसार  यह  काम  झोप्र  किया  जाना  चाहिए  ।  यहद्दी  बात  कही  गई  थी  ।

 भी  एस०  जगपाल  रेडडो  ;  प्रधानमम्त्री  सदन  में  उपस्थित  है  ।  प्रधानमन्त्रो  हमें  इसका  जवाब
 भाप  प्रधान  मन्त्री  से  पूछिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यकधात  मत  मेरो  बात  सुनिए्‌  ।  में  कुछ  कह  रहा
 मैंने  समा  में  पहले  मो  यह  कहा

 छः

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  क्यों  चिल्ला  रहे  हैं  ?  में  बापको  जवाब  दे  रहः  थाप  सब  एंक
 साथ  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?

 )

 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  सरकार  ने  आपकों  बताया  है  कि  वे  क्या  करने  बा

 रहै
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  वहीं  यानता  |

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  जो  कुछ  कर  सता  मेंने  किया  |  यदि  में  अपनी  कहो  बात  से  पौछे

 तब  तो  में  जवाब  देह  हूं  ।

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सरक्षार  छो  क्‍या  प्रतिक्रिया

 अध्यक्ष  भहोदय  :  नियमों  में  ऐसा  कुछ  नहीं  है  ।  में  उन्हें  बाध्य  कहीं  कर  सकता  जो  कर
 :  झकता  भेंते  किया  ।  यदि  आप  मुनना  धथहीं  चाहते

 )

 अ्रष्यक्ष  महोदय  ।  कार्येवादो  बृत्तांत  में  कुछ  श्रश्सिछित  नहों  किया  जा

 %  है
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 वित्त  मंत्रालग  में  आर्थिक  कार्म  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एड्आर्डो  फंलो  ४
 मूझे  कोई  नोटिस  नद्ीीं  विला  है  ।  में  नहीं  था  कि  मामला  आज  समा  मे  छठाया

 )
 क्या  भाप  मुझे  बोलने  की  अनुपति  देंगे  ?  मेने  अपनी  बात  पूरी  नहीं  डो  है  ।  मुझ्न  अपनी  बात

 पुरी  करने  )

 री  अमल  दत्ता  :  वह  पहले  ही  ऐे  यह  बात  जानते

 ]

 अध्यक्ष  महोदग  :  एक  आाद्षमो  बोलेगा  तो  बादमी  सुनेगा  मो  |  अब  आप  सारे  बोलेगे
 हो  व  तो  उनको  बात  सुनू  गा  व  शोर  को  भी  बात

 ]

 उन्हें  बोलने  दोबिए  ।

 )

 भी  एडुआर्डो  फेलीरो  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  जानकारी  लेकर  हस  समा  में
 )

 &  भो०  मधु  दण्डवते  :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  हमें  वह  समझ  नहीं  आया  कया  उ्होंने  यह्‌
 कहा  है  कि  वह  कुथ  स्रण्टोक रण  ?  क्‍या  ठन्दोने  ऐसा  क्रहा  है  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आज  इस  सत्र  का  अन्तिम  (
 श्री  असुदेव  आचार्य  :  हम  चाहते  हैं  कि  रिपोर्ट  आश्ष  हो  «भा  पटल  पर  रखो  जाए  1

 )

 प्रोਂ  मु  दष्डवते  :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  हम  वह  सुन  नहीं  कया  उन्होंने  यह्‌॒  कहा
 है  कि  वह  आज  हू  समा  में  रिपोर्ट  पेश  कर  रहे

 हरी  थो०  किशोर  चंद्र  एस०  देव  :  एश्ष  बार  रिगेटट  तंयार  होने  पर
 सरकार  का  teas  र॒वाट  में  परिवर्तन  करने  का  काई  आधकार  नहीं  के  रिपोर्ट  को  समा  पटक्ष  पर  रखने
 है  रहे  हैं  ?

 अ्रष्यक्ष  महोदय  में  जो  कुछ  कर  सकता  मेने  कर  दिया  है  ।

 भी  थो०  किशोर  चन्द्र  एस»  देव  :  प्रसंस्करण  से  क्या  अभिप्राय  है  ?
 भी  जयपाल  रेड्डी  .  में  जानना  च!हता  हूं  कि  क्‍या  प्रसंस्ठूरण  में  मी  क्षामिल

 है  ?  ;

 7  छहायंबाही  वृत्तांत  मे  सम्मिलित  नदी  किया  गया  ।

 -4
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 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  आपने  सरकार  को  यह  निदेश  दिया  था  कि  रिपोर्ट
 शीघ्र  सभा  पटल  पर  रखी  जाये  ।  यदि  आपके  निवेश  का  पालन  किया  आता  तो  यह  भथाज  ही
 समा  पटल  पर  रखो  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  संधद  का  सत्र  मानसून  सत्र  से  पहले  नहीं  होगा  ।  हम  नहीं
 जानते  कि  मानसून  सत्र  होगा  मी  या  नहीं  |  इसलिए  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  आपके  निदेश  छा  पाखव
 क्यों  तहीं  किया  गया  ।  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  उनकी  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  कम्न  से  इतना  जानने  का  तो  अधिकार  हमें

 श्री  अमल  दत्ता  :  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  नियंत्रक-महालेखा-परोक्षक  के  अधिकारियों  से
 रिपोर्ट  में  परिवर्तन  करने  को  कहा  है  '

 प्रधान  मंत्रो  राजोव  :  मानतीय  सदस्य  आरोप  सगा  रहे  हैं  '  में  चाहता
 हूं  कि  या  तो  वह  अपना  आरोप  साबित  करें  अथवा  त्यागपत्र  दे  दें

 श्री  अमल  दत्ता  :  आरोप  सिद्ध  करना  मेरा  काम  नहीं  आप  इसका  खण्डन

 )

 श्री  राजोव  गांधो  :  माननीय  सदध्य  में  कह  कर  गलत  शब्द
 का  उपयोग  कर  रहा  हु  ।  मुक  पर  आरोप  लगाया  है  णदि  आप  चप  रहें  तो  थाप
 खमझ  जाएंगे  कि  में  क्या  कह  रहा  हूं  ।  मानतीय  सदस्क  ने  मुझ  पर  आरोप  लगाया  दै  कि  मेंने  प्रतिवेदद
 में  हेरफेर  करने  के  लिये  अधिकारियों  को  निदेश  दिए

 श्री  अमल  वत्ता  :  हां  ।

 श्री  राजोव  गांधी  :  में  सदस्य  को  चुनोतो  देता  हूਂ  कि  बहू  इसे  यदि  इसमें

 थोड़ा  यी  सत्य  है  तो  में  इस्तीफा  देने  क ेलिए  तेयार  हु  ।  सदस्य  एक**-““““'में  जानता  हू
 असंसदीय  में  दोहराऊगा  ।  सदस्य  ए$**  )

 श्र  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  अससदीय  शब्द  कायंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 भी  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  इसे  समा  पटल  पर  व  रखने  के  पोछे  आपका  क्‍या  उद्देष्य  है ?
 आप  इसे  समा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रख  रहे  हैं  ?  )

 थी  राजोव  गांधी  :  मानरीय  सदस्यों  का  सत्य  से  कोई  सरोकार  नहीं  है  ।  आपको  याद
 पिछले  वर्ष  इसो  समा  में  हमने  एफ  तक  दिया  तब  एक  सदस्य  द्वारा  एक  रिपोर्ट  समा  पथ्टल  पर  रखे
 जाने  पर  मैंने  प्रहन  किया  था  उन्होंने  कहा  कि  वह  रिपोर्ट  को  प्रमाणित  करेंगे  ।  लेकिन  रिपोर्ट  गलत
 निकली  ।  क्‍या  उस  सदस्य  ने  कुछ  किया  ?  विपक्ष  के  सदस्य  झूठे  मामले  उठाने  के  आदी  ने  सत्य
 पर  डटे  रहने  के  आदी  नहीं  हैं  ,

 मैं  सिफं  एक  बात  कहना  चाहता  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मैंने  प्रतिवेदन में
 फज्लेर  करने  के  लिए  हिंदायतें  दी  मैं  इसका  प्रमाण  बाहुता  वह  इसका  प्रमाण  श्र  स्तुत  करें  ।  मही+

 -  “  अत स
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 —  न  जप  भपा  जज

 एक  अन्य  अवसर  परਂ  एक  अन्य  अवसर  पर  मेरे  मंत्री  श्री  पी०आर०  दास  मुशी
 कया  एक  माननोय  सदस्य  के  बोच  मतमंद  हस  सभा  में  हम  इस  बात  पर  सहमद्  हुए  थे  कि  दो
 भी  गलत  वह  इस्तोफा  दे  देवा  ।  लेकिन  विपक्ष  के  इस  माननोय  सदस्य  ने  इस्तोफ़ा  नहीं  दिया

 विपक्ष  के  इन  सदस्यों  करो  स्वयं  पर**  )

 टी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  भ्यवस्था  का  अ्रइन  है|

 भी  थो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  ;  माननीय  प्रभात  मस्त्री  ने  कहा  हैਂ

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  या  उन्होंने  इन्कार  किया  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आरोप  तथा  उन  अस्ंसदीय  ७«द  कायंवाही  व॒तान्त  में  सम्सिशित्ष  वहीं  किए
 लाएंगे  ।

 )
 भरी  राजीव  गांधी  :  मैं  प्रा  वेदन  के  बारे  में  बोलगा  |  आप  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 दानता  चाहते  मैं  प्रतवेदन  पर  ही  बोलू  मुझ  अवसर  तो  यदि  वे  इसमें
 रूचि  नहीं  रखते  तो  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  वह  प्रतिबेदन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।

 )

 झो  सो  ०  माधव  रेड्डी
 :  ।  यदि  बह  घतिवेदन  के  बारे  में  कुछ  कहना  *  बाइते  हैं  तो

 हम  उन्हें  सुनना  चाहेंगे  ।  )
 श्रो  राजोव  गांघो  :  उनकी  इसमें  रुजि  नही  मैं  बोलना  नहीं  (

 घदि  उनको  रुचि  हैं  ओर  वे  व्यवघान  डालेंगे  तो  मैं  नहीं  बोलू बा  ।  में  नहीं  बोल
 )

 झी  अमल  दत्ता  :  यह  तो  न  बोलने  का  बहाना
 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  व्यवधात  नहों  डालेंगे  ।  हम  द्वाय  जोड़े  खड़े  रहेंगे  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  सुनने  के  इच्छुक  हैं  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  सरकार  को  प्रतियेदन  अध्रल  के  अन्त  में  मिला  दो  सप्ताह  से  थोड़ा
 श्षिक  समय  से  यह  प्रतिवेदन  हमारे  पास  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  पहले  एक  घतिवेदन  को  सभा
 पहल  पर  रखेने  से  पहले  इसका  अध्ययन  करने  में  लगभग  तोन  सप्ताह  लगते  रहे  हैं  ।  हम  श्रतिवेदन  का
 अध्ययन  कर  रहे  महोदय  सरकार  एक  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करती  है  .  मैं  आपको  तथा  भाप
 भाध्यम  मै  समा  को  धाशवस्त  करता  हूं  कि  प्रतिवेदन  में  कोई  हेर  फ्रेर  नहीं  किया  गया  मैंने  धदस्य
 हारा  सया९  गए  आरोप  को  बड़ी  गंबोरता  से  लिया  ह'लांकि  विपक्ष  के  सदस्य  किसी  प्रमाण  या
 साक्षष  के  बिता  ही  बोलना  पसभ्द  करते  हमारा  इस  प्रकार  ओलने  में  विश्वास  नहीं  प्रति+

 प्रतिवेशन  को  समा  पटल  पर  रखने  में  कोई  अनावष्यक  देरो  नहीं  हुई  अन्य  प्रति+
 शैदनों  को  इनमें  कोई  अन्तर  नहीं  ८  ।  मैं  समा  को  रऋाएवस्त  करता  हूं  कि  इसमें  छोई  हेस्फेर

 मिनी ल कक अष्यक्षपी७ कै आदेशाभुसार कार्यवाही बृतान्त से निकाश दिया क्या । हु ज्ह
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 नहीं  किया  गया  है  ।

 कौ  अमल  दरता  :  कया  आप  इस  बात  से  इन्कार  कर  रहे  हैं  कि  आप  महा  लेखा  परीक्षक  के
 कार्यालय  के  अधिकारियों  से  मिले  थे  ?  आपका  महालेखा  परीक्षक  कै  कार्यालय  के  अधिकारियों  से
 मिलने  का  कोई  मतलब  नहीं  है  **  वह  इससे  इस्कार  कर  ।  उन्होंने  इसका  खंडन  नहीं  किय

 मुझे  यह  साबित  करने  को  आवष्यकता  नहीं  प्रधान  मंत्री  को  इसका  सभा  में  खड़न  करना
 चाहिए  |  वह  इसका  खडन  नहीं  कर  रहे  यह  वृतान्त  में  सम्मिण्नित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  ः  आरोप  लगाना  सरल  कोई  भी  आरोप  लगा

 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  माननीय  प्रधान  मंत्रों  ने  हस्तक्षेप  के  दौरान  उनके  तथा  श्रों  उस्मी
 कृष्णन  के  बीच  चुनोतियो  तथा  प्रति-चु-ीतियों  का  उल्लेख  किया  था  और  उन्होंने  इस  बारे  में  बोर  देदे
 हुए  कहा  था  ।  ये  णर्ते  विशेषाधिकार  समिति  के  विचाराधीन  हैं  ।  इसलिए  वह  विशेषाधिकार  समिति
 के  निध्कर्षों  का  पूर्वानुमान  नहीं  लगा  सकते  |  वह  क्षेधाधिकार  समिति  के  विचाराधीन  किसी  मामले
 का  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रइन  नहों  है  ।

 )

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  मेरे  साथी  श्री  उन्‍्नौकृष्णन  से  संबंधित  जिस  भामले  का
 प्रधान  मत्री  जो  ने  उल्लेख  किया  है  कह  विशेषधिकार  समिति  के  पास  मैं  को  यह  बच्याना

 कि  विशेषाधिकार  समिति  ने  इस  मामले  को  छोड़  दिया

 (  व्यवधान)***

 अध्यक्ष  महोदय  :  समिति  के  कार्यक्रण  पर  आक्षेप  मत  कीजिए  ।  शाप  समिति  पर  कआक्षेप  कर
 रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेपर  साहिब  संसदीय  समाचार  में  छपे  बषध्यक्ष  कै  निदेशों में  संझोघन  के
 बारे  में  आपक  तोलरे  मुद्दे  के  बारे  मैंने  कुछ  नहीं  किया  यह  सब  नियम  समिति  द्वारा  किया
 जाता

 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :  अध्यक्ष  कै  निदेश  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन  पर  भी  वहीं  विचार  किया  जाता

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  ।  तब  हमें  गंमीर  आपत्ति

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसमे  इल्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  ' आपको  आपल्ि  हो  सकती  लेकिन
 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  हमने  काफो  चर्चा  को  जो  समिति  के  सदस्य  नहीं  हैं  उन्हें  भी  आमंत्रित
 किया  जाता  है  ओर  उनके  सुझाबों  का  मो  स्वागत  थे  वहां  भाते  हैं  ओर  अपने  सुझाव  देते

 )

 ब्रो०  जबु  दण्छचते  :  इसमें  कुछ  श्रुटि  नजर  आती  दो  समाचार  हैं  जहां तक  नियमों कह
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 गः  न  जज

 संबंध  है  लोक  समा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सचालन  नियमों  में  संशोधन  के  संबंध  में  यहां  यह  कहा  गया
 है  कि  इन्हें  लोक  समा  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया  है  तथा  उक्त  नियम  यहां  प्रकाद्चित  किए  गए  हैं  ।

 जहां  तक  अध्यक्ष  के  निदेशों  में  संधोधनों  क्षा  संबंध  सिर्फ  यही  कहा  गया  है  कि  लोक  सभा
 कै  प्रक्रिया  तवा  कार्य  संचालन  नियमों  के  अधीन  अध्यक्ष  के  निदेशों  में  सशोघत  केबल  इतना  हो  कहा
 नया  है  |  यह  कहा  गया  है  कि  वे  लोक  सभा  के  सम्मुख  रखे  गए  ओर  उन्हें  स्वीकृत  किया  गया  ।
 नियम  389  के  अन्टगंत़  आपके  पास  जो  भी  क्षक्तियां  आपने  ऐसा  किया  है  **

 गृह  मंत्री  बूटा  :  इन्हें  नियम  समिति  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  है  ॥

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  मैं  आप  द्वारा  इस  बारे  में  निर्णय  देने  से  पहले  कुछ  ओर
 कह  सकता  हूं  ?  मैं  10  मई  के  इसों  समाचार  का  उबललेख  कर  रहा  हूं  ।  लोक  सभा  के
 प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  389  के  अनुसरण  में  अष्ण्क्ष  ने  निम्नलिशित  संशोषव
 किए

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इसो  का  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 शो  एस०  जयपाल  रेड्डी
 :  इसलिए  केवल  अध्यक्ष  ही  उत्तरदायी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्शव  मैं  यह  स्वयं  कर  सकता  हूं  लेकिन  मैंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  मैंने  हे
 नियम  समि।त  के  सम्मुख  रखा  ।  मियम  समिति  में  क्री  मो  मत-विभाजन  नहों  हुआ  है  ।  समी  कार
 सर्व-सम्मति  से  किए  जाते  हैं  ।

 झो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  स्थयं  यही  कह  रहा  हूं  |  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अब  थी  संशोधन  दे  सकते  हैँ  इस  पर  समोक्षा  की  जा  सकती  है  ।

 इस  बारे  मे  कोई  भमस्था  नहंਂ

 शी  एस*  जयपाल  रेड्डी  :  हम  तो  अध्यक्षपोठ  से  सिफ  यही  अधवासन  चाहते

 प्रो०  साधु  वण्डवते  :  इस  समा  में  श्री  फिरोज  गांधी  ने  जो  रियायतें  प्राप्त  छो  थीं  हम  उन्हें
 सोना  वहीं  बाहेगे  ।  हप  अपने  अधिकारों  को  रक्षा  करना  भादेंगे  ।

 भी  वसुदेव  सरदार  बूटा  धिह  के  विषद्ध  मेरे  विश्वेषाधिकार  के  मामले  का  क्‍या

 हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  विनिणंय  दू  गा  ।

 )

 अध्क्षय  महोदय  +  मैं  आज  विनिर्णय  दे  दूगा  कृप्या  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  ४  मैं  अमी  विनिर्णय  दु  आप  इसके  लिए  बार-बार  क्यों  वृद्ध  रहे  हैं  ?
 श्रो  संफुद्दीत  घोघरी  :  आज  इस  सत्र  का  अन्तिम  दिन  अखिल  भारतीय

 भावा  संरक्षण  सांमति  के  पांच  स्वय  सेवक  जआासमरण  अनक्षन  कर  १हे  आज  ]7  ग॑  दिन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  पी०  चिदम्बरम  से  उनको  एक  बंठक  हुई  थी  |  सहमति  हुई  थी  लेकिन
 एक  अत्यन्त  तकलनोको  मुह  पर  बार्ता  टूट  वे  चाहते  हैं  कि  पहले  सरकार  कोई  वक्तव्य  दे  ओर
 मंत्री  महोदय  चाहते  हैं  कि  वे  पहले  हृड़ताल  वापस  क्‍या  किया  जाए  ?  यदि वे  मर  लाएंगे  तो
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 I  feafe पूर्णतया  बिगड़

 पूर्णतया  बिगड़  जाएगी  ।  प्रधान  मंत्री  यहां  उपस्थित  आप  कृपया  इस  मामले  पर  प्रबान
 मंत्री  से  बाह्  करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  मानवीय  आधार  पर  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोष  कर  सकता

 ओर  राजीव  गांधो  :  मैंने  इसे  तोट  कर  लिया  हम  इस  पर  विय्ार  करेंगे  ।

 11.21  स०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सौमा  शुल्क  1962  तथा  आयकर
 1989  के  अन्तर्गत  आधिसूचनाएं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्म  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  मैं  श्रों  अजोत

 पाँजा  को  ओर  से  जिम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (  सीस्मा-शुल्  1962  को  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 शा»  का०  नि०  357  जो  14  1889  के  ग्ारत  के  राजपन्न  में

 जक्षित  हुए  थे  _  तथा  जिनके  द्वारा  10  सितम्बर  1982  की  अधिसूचना  सख्या
 ०  झहु०  तथा  30  1986  की  अधिसूचना  संख्या  513/86  3/86

 सी०  णु०  छो  बेघता  अवधि  30  1989  तक  बढ़  ई  गई  है  तथा  एक
 व्याक््यात्मक  ज्ञापन  |
 सा०  का०  नि०  410  जो  3  1989  के  मारत  के  राजपन्र  में
 छित्र  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2|  अप्र  1990  को  अधिसूचना  सख्या  11/84
 सौ०  छु०  को  बंघता  अवधि  3]  1990  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा  एक
 व्यासख्याश्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  411  जो  31  1989  के  मारत  के  राजपन्र  में
 प्रकाक्षत  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  3  1986  को  अधिसूचना  संलया

 ०  धु०  की  वेघता  अवधि  3]  1990  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा
 एक  व्य।रुपात्मक  ज्ञपन  I

 सा०  का०  नि०  446  तथा  सा०  का०  नि०  447  जो  13  श्रप्र
 के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आश्यय  एक

 ग्रस्त  वायुयान  को  उसके  ),  मरम्मत  अथवा
 उबार  के  उहंश्य  के  लिए  कुछ  शर्तों  के  थध्यघीन  कुछ  विनिर्दिष्ट  माल
 शबकि  उसका  आरत  में  आयात  किया  गया  उस  पर  उद्ग्रहणोय  सम्पूर्ण

 हथा  अतिरिक्त  थोर  डपषगी  शुल्क  से  छूट  प्रदान  करवा है  तथा  एक
 व्याह्वात्मक  अापत  |

 में  रखे  गए  1  देसिए  संख्या  एल०टो०  7969/89]
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 ऊना  ++  न्ज

 (३)  आय-रूर  1961  की  धारा  296  के  अन्तगंत  आय-कर

 1989,  थो  ]  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  का०  आ०
 315  में  प्रकाशित  हुए  को  एक  प्रति  तथा  श्र  ग्र ेजो  ।

 [  प्रणथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7970/89]

 (3)  उत्पाद-शुल्क  थोर  नमक  1944  को  धारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अग्शगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  354  णो  13  1989  के
 भारत  के  र!जपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थो  तथा  जिसका  आशव  ]  1989  को

 सुचना  संख्या  71/89  के०  उ०  छु०  में  संशोधन  करना  है  ताकि  वृत्ताकार  कश्यों  पर

 मूल्याहुसार  10  प्रतिशत  के  हिसाब  से  उत्पाद  शुल्क  की  प्रभावी  दर  निर्धारित  को  था
 को  एक  प्रति  तथा  अ ग्र॑जी  तथा  एक  व्यास्याश्मक

 [  प्रन्षालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7971/89]

 प्रधान  मंत्रों  क ेसलाहकार  श्री  एस»  वेंकटरमन  को  वित्त  आयोग
 के  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्त  किए  जाने  सम्बन्धों  आदेक्ष  के

 बारे  में  अधिसूचना
 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो

 सूचना  संख्या  का०  आ०  335  (a)  जो  5  1989  के  मारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा
 लिसमें  प्रधान  मत्री  कै  सलाहकार  श्री  एस०  वेंकटरमन  को  श्रो  शाल  जिन्होंने  श्यागपत्र  वे
 दिया  है  के  स्थाम  पर  वित्त  आयोग  के  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्त  किए  जाने  के  संबध  में  आदेश  दिया
 हुआ  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजों  समा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०  7972/891]
 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  हमीरपुर  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक

 एशियाटिरू  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  का  वा  षिक
 प्रतिवेदन  वाधिक  लेखा  ओर  कार्यकरण  की  समीक्षा  शथा

 विश्वविद्यालय  अनुवान  नई  दिललो  का
 वर्ष  (987-88  का  वाधिक  प्रतियेदन  ओर

 कार्यकरण  की  समोक्षा  आदि

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पौ०  :  मैं  तिम्नजिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  ह  :--

 (1)  क्षेत्रीय  इजोनियरिग  हमीरपुर  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  लेक्षाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अग्र॑ थी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिबेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  7973/89]

 (2)  एछियाटिक  कलकत्ता  के  वष  1983-86 के  काथिक  प्रत्विदन  को  एक
 प्रति  तथा  अ ब्रेजी  ।

 एशियाटिक  कसकता  के  ब  196586  के  काॉविक  लेखाओं  को  एक
 प्रति  तथा  अग्रंजी  तथा  उन  पर  लेखा  परोक्षा  श्रांतवेदद  ।

 ~
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 लक  न  खएि

 (3)

 (4)

 बनी (5

 ———_——  EE
 )  एश्चिययटिक  कलकत्ता  कै  ध्ष  1985-86  के  का्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  प्रमीक्षा  को  प्रति  तथा  अपग्रेजी  संस्  ।
 उपरोक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पडल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंप्रेडो  संस्क  ।

 [  प्रम्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टठो०  7974/89]

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आायोग  1956  की  घारा  18  के  अभ्तगगंत
 विश्यविद्यालय  अनुदान  नई  दिल्‍्लो  के  ब्ष  1987-88  के  वाविक
 वेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजो  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  नई  दिल्लो  के  बर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  को
 सरदार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अग्रंजी

 उपयु क्‍त  (4)  में  उल्लिश्चित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुपे  विसम्य  के  कारण
 द्षति  बाला  एक  विवरण  तथा  अग्रजो  ।

 [  प्रभ्थालय  में  रखे  वए  ।  वेखिए  संख्या  एल०्टो०  7975/89  ]

 बनारस  हिम्दू  विश्वविद्यालय  के  बव  1987-88  के  लेखाओं  को  एक  प्रति
 तथा  अ  भ्व जी  तथा  उन  पर  लंखापरोक्षा  प्रतिवेदन  ।

 उपयुक्त  (6)  में  उल्निखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अग्रंजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०ढो०  7976/89  ]

 नेक्षनल  ब्‌क  सारत  के  वष  1987-88  कै  वाविक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति
 तथा  अ  प्रो  ।

 नेश्ननल  बढ  मारत  के  वर्ण  1987-88  के  वाधिक  लेखाओं  को  एक  प्रति
 तथा  थ  ग्रेजो  तथा  उन  पर  छेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 नेशनल  बुक  भारत  के  ब्ष  ]987-88  के  फार्यकरण  को  सरकार  हारा
 समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अग्रंजी

 (9)  उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण
 दर्टाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अर  ग्रंजी

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०ठो०  7977/89  ]

 (10)  विक्टोरिया  मेमोरियल  कलकत्ता  कै  ब  1987-88  के  वाथिक  प्रतिवेदण
 को  एक  धति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
 विक्टोरिया  धैमोरियल  कलकत्ता  के  बथं  1987-88  के  कार्यक रण  को
 सरकार  द्वारा  समोक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अ  प्रंजी

 (11)  उपयुक्त  (10)  में  ढ&ल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विश्वस्य  के  कारण
 दर्धाने  बाला  एक  विधिरण  तया  क्र जी  ।

 [ प्रम्यालय  में  रखे  देखिए  संस्या  एल०्टी०  7978/8
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 (12)  सालारजंग  म्यूण्जिम  हैदराबाद  के  ब  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  qs  प्रति  तथा  ग्र थी  सस्करण  )  तथा  लेघापरोीक्षित  लेखे

 स्ाज्ारजंग  हैदराबाद  के  वर्ष  1927-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 हारा  समोक्षा  की  एक  प्रति  तथा  थग्रंजोी  ।

 (13)  उपयुक्त  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध  कै  कारण

 दर्याने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०टो०  7979/89  |

 (14)  हिन्दी  शिक्षण  आगरा  के  वर्ष  1987-88  के  वाविक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 कैन्द्रीय  हिस्दी  क्षिक्षण  आगरा  का  वर्ष  1987-88  व।धिक  लेखाओं  कौ
 एक  प्रति  तथा  अ  प्लेजी  तथा  उन  पर  लेख  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (15)  उप  पुक्त  (14)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विशम्द  के  कारण
 दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंध्र जी

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल  टौ०  7987  /89  ]

 (16)  गिवव
 वश्धालय  अक्रृुदान  नई  दिल्‍ली  के  1987-88  के  बाविक

 लेखओ  को  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजो  |

 विष्वविद्यालय  अनुदान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  लेखाबों
 सबधी  लेखापरीक्षा  प्र  तवेदन  *ो  एक  प्रति  तथा  अ  प्रंजो

 (17)  )  उपयुक्त  (16)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  प्टन  पर  रखने  में  हुये  बिलम्ब  कै  कारण
 दर्शाते  दःला  एक  बिव”ण  तथा  अ  प्रेजो  |

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल  ०  7981/89]

 आयात  ओर  निर्यात  1947  के  अन्तगगंत

 अधिसूचना

 ..._  बाणिम्य  मत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मैं  बआायात  ओर

 )  1947  की  घारा  3  के  बन्‍्तगंत  जारो  को  गई  अधिसूचना  संरया  का०  आ०
 313  जो  28  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिभके  द्वारा  30
 मार्च  1988  की  खुनी  साध!रण  अनुभ्प्ति  संश्या  1/88  में  कतिष०  सक्षोघन  किये  गये  हैं  को  एक  प्रति

 तथा  थरग्नंजो  समा  पहन  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रंथालय  में  रखती  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  7982/89]

 भमारतोय  रुई  निगम  अस्वई  का  वर्ष  1987-88  का  बाधिक
 प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा  और  पटसन  विनिर्मित

 विकास  परिषद  कलकसा  का  वर्ष  (987  88  का  बापिक
 बघतिवेवन  तथा  लेखापरोक्षित  सेले  श्रादि
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 ।..  संसदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्रो

 शीला  :  श्री  रफोक  आलम  को  ओर  सै  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  को  धारा  को  उपधारा  (1)  के  धस्तर्गंत
 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  ठथा  अर  ग्र ंजी  :--

 मारतोय  रूई  निगम  बअम्बई  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यंकरण  को
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  रूई  निमम  बस्बई  का  वर्ष  1987  88  का  वाधिक
 लेश्ापरीक्षित  लेले  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरोक्षक  की  व्प्पिणियाँ  ।

 +  [  ग्रन्थाल य  में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टों०  7983/89 |

 (2)  पटसन  विनिर्भिति  विकास  परिषद्‌  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  वाबिक  प्रतिवेदन
 तथा  लेख  परीक्षित  लेखाओं  को  लेथा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पद्चात्‌  9  महीनों  कीਂ
 रिल  अवधि  के  मोतर  समा  पटल  पर  ते  रखने  के  कारण  स्पथ्ट  करने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।  '

 [  प्रन्धालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०टो०  7984/89]  ]

 भारतोय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍लो  का  वर्ष  1927-88  का  वाधिक
 वाधिक  लेखे  तथा  कार्यकरण  की  समोक्षा  तथा  राष्ट्रीय

 मानसिक  स्वास्थ्य  तथा  तंत्रिका  विज्ञान  बंगलोर
 का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक  प्रतिवेदन  ओर

 करण  को  समीक्षा  आदि

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  त0था  संसदीय  कार्य  मत्रालय  में  उप  मंत्रो  पी०

 :  कुमारी  सरोज  खापड़ें  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  ;

 ६  भारतीय  आयुविज्ञ!'न  २रिषद  नई  दिल्‍नो  के  वर्य  1987.88  के  वाजिक  धत्तिवेदत
 को  प्रति  एक  तथा  अधभ्न जो  |

 भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  वर्द  1987-88  के  बापिक
 लेचाओं  की  एक  प्रति  तथा  भअग्नृज्ी  तथा  डन  पर
 परीक्षोत  प्रत्विदनत  ।

 मारतीय  आयुविज्ञान  नई  ठिल्‍ली  के  बर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अर  ग्रंजी  ।

 42)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिख़ि१  पत्रों  को
 समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  बिलम्द  के  कारण

 इक्षयि  वाला  एक  विवरण  तथा  अभ्र  थी  |

 प्रन्थालय  में  रखे  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7985/89]

 (3)  राष्ट्रीय  मानछ्तिक  स्वास्थ्य  तथा  तज्िका  विज्ञान  बंगलोर  के  वर्ष
 1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तबा  अंग्रेजी  तथा
 खेख्ापरीक्षित  लेखे  ।  ;

 1,

 .
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 न्‍अन्‍अ>ममअअअअमंाहमभममअभामललााााााााानान  मन  हिला»  मानना
 राष्ट्रीय  मालसिक्त  स्वास्थ्य  तथा  तंजिका  विज्ञान  संस्थान  बंगलोर के  वर्ण
 1987-88  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  स्मोक्षा  को  एक  प्रति  तर्य
 अंग्र जी  ।

 (4  )  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिशित  पत्रों  को  सभा  ण्टल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  कै  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र छी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संस्या  एल०ही«०  7987/89]

 ५  ($)  क्षेत्रीय  कंतर  त्रिवेन्द्रम  के  वर्ष  1987-88  के  वाबिक  प्रतिवेदन  को  एक
 प्रति  तथा  अंप्र जो  तथः  उन  पर  खेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 क्षेत्रीय  कसर  त्रिवेन्द्रम  के  वर्ध  198788  88  के  क्रायंकरण  को  सरकार
 हारा  समोक्षा  को  एक  धरति  तथा  अंग्र  श्रो  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्ललित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्य  के  कारण
 दक्षने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्नेज्लो  |

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल“टौ०  7986/89]

 (7)  राष्ट्रीण  होम्योपैथी  कलकत्ता  कै  वर्ष  1985-86  शथा  1986-87  के  सेखाणीं
 सम्ब्धो  लेखापरीक्षित  टिप्पणियों  के  कारणों  तथा  किये  यये  उपचारात्मकू  उपायों  के
 बारे  में  एक  ध्यात्यात्मक  टिप्पट  संलग्न  न  करमे  के  कारण  द७नि  बाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रं जो  द्वंस्करण  )  ।

 में  रखा  यथा  |  वेखिए  संश्या  ]

 महापत्तन  के  प्रवेश  )  आमे  जाने  तथा  निर्गमन  का  विनियमन
 1989  तथा  भहापत्तन  व्यास  1963  के

 अम्तग्गंत  अधिसूचनाएं  आदि

 खल-भूतल  परिवहन  भंत्रालब  में  उप  मंत्र  तथा  संसदोय  कार्थ  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पो०

 :  मैं  तिम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  धारतोथ  पत्तन  1908  को  धारा  6  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 वत्तन  के  ठहर्मे  आने-खाने  तथा  निर्गेमल  का  1989
 जो  15  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संकया  सा०  का०  नि०  360

 में  प्रकाशित  हुए  को  एक  त्रति  तथा  अग्र॑
 जो  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्यालथ  सें  रखा  देखिये  संख्या  एल  ०टी  ०  7989/89 ]

 (7)  गहापत्तन  स्थास  1963  को  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अस्तगंत
 विम्नलिखित  अधिसूचमाओं  को  एक-एक  प्रति  तथा  अ्न॑ जी  :-..-

 सा०का०नि०  290  थो  28  1989  के  भारत  के  राजपन्र  में

 शिद्व  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  बम्यई  पत्तत  न्यास  साभान्य  1987  में
 संकोजनों  का  अतुबोकन  किया  गया  है  ।

 सा०का०वि०  391  जो  28  1989  के  जारत के  राजपत्र  में

 14°

 *
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 प्रकान्चित  हुए  ये  तथा  जिनके  द्वारा  बम्बई  पत्तन  न्यास  गादीं
 में  संजोधनों  का  ब्नुमोदन  किया  गया  है  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टौ०  7990/१9  ]

 (3)  मारतीय  अन्तर्देशीय  जलमाग  प्रांधकरण  के  बर्ष  88  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 को  ए*  प्रति  तथा  अंग्रेजों  तथा  लेखापरीक्षित  लखे  ।

 भारतीय  अन्तर्देश्ञोय  जलमायं  श्राधिकरण  के  बर्य  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  (  हिन्दी  तथा  अंग्रे जो  ।

 (4)  उप्यकक्‍्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलश्व  के  कारण
 दृशनिे  वाला  एक  विवरण  (  हिन्दी  तथः  अग्र॑  जी  संघ्करण

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  स्रंद्या  छएल-टो*  ]

 भ०्प०
 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  0  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  सभा  को  देनी

 राज्य  समा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  227  उपबंधों  के

 अनुसरण  मुे्त  लोक  समा  को  यह  बताने  का  निदेक्ष  हुआ  है  कि  राज्य  समा
 ]।  को  हुई  अपनी  बंठक  में  लोक  सभा  द्वारा  को

 हुई  उसभो  बंठक  में  पारित  किये  आतक्वादी  ओर  बिध्ववसक  क्रियाकलाप
 संशोघन  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई

 ”

 )  समा  के  प्रक्रिया
 तथा  कार्य  संगालन  नियमों  के  नियम  के  उपबर्षो

 के  अनुसरण  मुझे  लोक  समा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  समा
 को  हुई  अपनी  बंठक  में  लोक  सभा  द्वारा  को

 हुई  उ०की  बेठ*  में  पारिल  किये  गये  चडढीगढ़  विक्षुब्ध  क्षेत्र
 से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।””

 समा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  कै  वियम  के
 नियम  (6)  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुके  बिनियोव  3)

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  थपनी  को  बेठक  में  पारित
 किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिये  केत्रा  क्या
 कापस  लोटाने  और  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इत  सभा  को  इस  विधेयक
 के  सम्बन्ध  में  कोई  छिफारिशें  नहीं  करनी

 क्षमा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  नियमों  के  लियम  कै  उपबंधों
 -  है  अनुसरण  मुके  लोक  संमा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  हैं  कि  राज्य

 समा  को  हुई  अपनी  बंठक  में  लोक  समा  द्वारा



 शऔ  थी०  किशोर  चष्ट्र  एश्व०  बैव  द्वारा  उठाए  गए
 :

 )15  1989

 विशेष  घिकार  के  प्रदन  के  बारे  में  विनिर्णय  -

 को  हुई  उसकी  में  किये  गये  पंजाब  अग्रक्रप  और  दिल्ली
 1989  में  किये  गए  निम्नलिखित  संशोषनों  से  सहमत  हुई  —

 अधिनियमन  सूत्र
 1.  पृष्ठ  1,  पंक्ति  1,--

 ४उनताली  धर्वेਂ  के  स्थान  पर
 ५  प्रतिस्थ  पित  किया  जाए  ।

 2.  पृष्ठ  1.  पंक्ति  4,---

 1998"  के  स्थान  पर
 “]989”  प्रतिश्यापित  किया

 समा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप
 नियम  (6)  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  संघ  उत्पाद-शुलुक
 संघोघषन  1989  जिसे  लोफ  समा  द्वारा  अपनी  ]0  1989
 की  बंठरू  में  पारित  किया  गया  था  ओर  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफरिशो  के
 लिये  मेजा  गया  वापस  लौटाने  ओर  यह  बताने  का  निदेश  हु  है  इस
 सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशों  नहीं  करती  है  ।”

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-यंचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप
 नियम  (6)  के  उपवन्धों  के  अनुसरण  मुझे  अतिरिक्‍त्र  उत्पाद-शुल्क
 महत्व  का  संणोधन  1989  जिस  लोक  सभा  द्व'रा  अपनों
 )0  1989  की  बंठरू  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  प्रा  को  उसको

 सिफा  रिछ्लों  के  मजा  गया  वापस  लोटाने  ओर  यह  बताने  का  निदेक्ष

 हुआ  है  कि  इत  समा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिशों  नहीं
 करनी

 *  सपा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबंषों
 के  अनुसरण  मुझ्ते  लोक  समा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य
 सभा  12  1989  को  हुई  अपनी  बंढक  में  लोक  सभा  द्वारा  ]|  1989 -
 को  हई  उसकी  बेठक  में  पारित  किये  गये  लोक  प्रतिनिधित्व

 ‘  1989  से  बिना  किही  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।”

 स०्प०

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव०  द्वारा  उठाए  गए
 विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में  विनिर्णय

 ः °  अण्यक्ष  महोदय  :  दिनांक  |0  मई  1989  छो  श्री  दोौ०  दिशोरचन्द्र  एस०  देव  ने  गृह  मन्‍्त्री
 श्री  बूटासि  के  विरूद्ध  देश  के  विभिसन  माों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  बारे  में  हुई  चर्चा  का  थवाव
 दैशे  हुए  8  1939  को  सदन  को  रूथित  रूप  से  गुमराह  करने  के  ध्वम्बन्ध  में  विशेषाधिकार  के  प्रश्व
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 घिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में  विनिर्भय

 नाता  न  —
 को  सूचता  दो  अपनी  सूचना  में  श्री  देश  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  है  ल्षि  श्री  बटास
 ने  यह  कहकर  सवम  को  जालवह्मरर  गूमराहु  किया  है  कि  बाबरी  म्रस्जिद-राम-जन्म  भूमि  विवाद  पर
 इलाह'ब'द  उच्च  न्ययालय  की  तोन  न्यायाधीशों  वाली  छण्डपीढ  ]0  जुलाई  1989  से  विच्याण
 थो  कि  10  1989  के  इण्डिन  एक्सप्रंस  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुमार  गलत  जानकारी

 विनांक  10  मई  1989  के  इण्डियन  एक्सप्रंस  में  वटा  मिसालडस  पालियामेटਂ  झोषक  से  एक
 समाचार  प्रकाशित  हुआ  जिसमे  अन्य  बातो  के  साथ-साथ  यह  कहा  गया  :

 मन्त्री  न ेलोकसभा  में  थो  कुछ  कहा  है  तथ्य  उसके  अनुरूप  नहीं  न  तो  किसी
 पीठ  का  गठन  किया  गया  है  भोर  न  ही  यह  मामला  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  को  किसी  पोछ
 द्वारा  10  जुलाई  को  सुनव'ई  के  लिए  लिया  गया
 लखनऊ  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  को  का  ग्णायघीक्षों  की  खण्डपीठ  राज्य  सरकार  द्वारा

 अयोध्या  तोधं  से  सम्वधित  चार  जो  कि  फंजाबाद  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े  थे  उन्हें
 न्यायालय  में  स्थानान्तिरित  करमे  ओर  उनके  निपटान  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  आवेदन  दिया  था  उस
 पर  विचार  कर  रही  फरवरो  में  प्रस्तुत  इस  यात्रिका  पर  पीठ  के  समक्ष  दिग्रे  गये  तक  3  मई  को

 पूरै  नहीं  हो  सक्रै  गौर  न्यायालय  मे  इस  सम्बन्ध  में  सुनवाई  के  लिए  अगंली  तारीख  10  बुलाई
 रित  को

 खण्डपीठ  को  अपभो  गह  निर्णय  लेमा  है  कि  सरकार  फेजाबाद  सिलचिल  कोई  से  मामले
 बापस  लेने  और  उन्हें  लखनऊ  पीठ  को  उतके  समेकल  ओर  निपटास  सम्बन्धी  ग्रा्रिका  को
 स्वोक्कार  किया  जाये  अथवा  नहीं  |

 देश  के  विभिन्‍न  मां  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  हुई  बयां  का  उसर  देते  हुए  गह  मन्त्र  ने
 8  1989  को  कहा  था---मूल  माषण  हिलदो  में  दिया  गया  था  जिसे  अंग्रजी  में  अनुवादित  किया
 गया  है  ॥

 उत्तर  प्रदेश  सरकर  से  वातचोत  करने  के  वाह  यह  कहा  कि  उत्तर  श्रवेश  हार्ई  कोर्ट
 में  इस  मामले  सारे  को  कंसालिडेट  करके  पेश  किया  जाये  ओर  वहां  पर  एक
 खग्डीठ  बनाई  जाये  जिसमें  तोन  न्य'याधीष  वे  इस  माम्ले  की  जांच  करेंगे  और
 उनके  फ़ेंथले  को  समी  लोगों  को  मान  लेगा  ******  मब  सम्भवतः  राज्य  सरकार  ने
 मामला  ऊच्च  न्यायालय  में  पेश  कर  दिया  है  अथवा  पेक्ष  करने  जा  रही  इस  पर  10

 जुलाई  को  विचार  किया  जायेगा  तथा  सभो  पाटियां  उच्च  न्ययालये  के  भ्रमक्ष  पेण  को  रहो  हैं
 कप  से  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  ये  मामले  उच्च  न्यायालय  के  सामने  पेश  किए

 जा  सकते

 यह  वात्त  स्पष्ट  है  कि  गृह  मन्त्री  ने  यह  नहीं  कहा  था  कि  बाबरी  सह्जिच-राम  जन्म  भूमि
 विवाद  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिए  एक  खण्डपोठ  का  गठत  कर  लिया  गपा  है  और  इसकी

 धुनवाई  10  1989  के  लिए  निदिचत  की  गई  रिकार्ड  के  अनुसार  गृह  मन्त्री  ने  यह  कहा  था
 कि  कैन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  हख  विवाद  के  सम्बन्ध  में  बातबोत  को  है  ओर  इस  मामले
 की  सुनवाई  के  लिए  तोन  न्यायाधोश्यों  से  युक्त  इलाह!बाद  उच्च  म्यायालय  को  खण्डप्रोंद  पठिश

 करने  का  कुशाव  हित  woes  इण  tote  ++



 को  बो०  किज्लोर  चरद्र  एस०  देव  द्वारा  उठाए  गए  15  1989

 विशेषाधिझार  के  प्रश्न  के  वारे  में  विनिणंय
 ज्++

 गहू  मन्त्री  द्वारा  सदन  को  गुमराह  किये  जाने  के  बलाय  मुझे  लगता  है  कि  सम्गमधित  समाचार
 पत्र  ने  सदत  की  कार्यवाही  को  गलत  रूप  से  प्रदराक्षित  किया  है  तथा  श्री  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  दे
 ने  सदन  की  कार्यव्राहों  कै  सम्बन्धित  अंश  को  देखे  दिना  उस  पर  पूरा  विश्वास  कर  लिया

 पेंने  समय-पमय  पर  इप  बात  पर  बल  दिया  है  कि  सदस्यों  को  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्ट  पर

 पूरा  विष्यास  तहीं  करना  चाहिए  ओर  आरोप  लगाने  से  पहले  स्वयं  उनकी  सक्यता  को  जांच  करनी

 चाहिए  ।

 इस  मामले  में  विशेषाधिकार  का  कोई  प्रदन  थहीं  बनता  है  मैं  नियम  222  के

 खदन  में  इस  मुद्दे  को  विशेषाधिकार  के  प्रदन  के  रूप  में  उठाने  छो  अनुमति  नहीं  देता  ।

 भी  सेफुदोन  चोधरी  :  महोदय  मेरे  नोटिस  के  बारे  में  क्या  बात  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  रिपोर्ट  मिली  है  और  मैं  उससे  सभ्तुष्ट  शाप  उस  मामले  को  निरदेश
 115  के  अन्तगंत  उठा  सकते  हैं  ।

 भ्रो  संफुदीन  चोघरी  :  निर्देश  115  के  अन्तर्गंत  क्यों  ?  उन्होंने  जायबशकर  सदन  को
 धुमराहु  किया  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इसका  उत्तर  भी  मिला

 श्री  सं  फुदीन  निर्देश  ]15  पर्णप्त  नहीं  है  |  कोई  भी  व्यक्ति  जानवझकर  सदन  को
 गुमराह  नहों  कर  सकता  |  उन्हें  मफी  मांगनी

 भी  बसुदेव  आचार्स  :  भी  बूटा  सिह  के  विरूद्ध  दिये  गये  मेरे
 कार  प्रस्ताव  के  बारे  में  कया  वात  ऐरा  कहकर  उन्होंने  जानबूप्त  कर

 हे  कर  सदन  को  गुमराह  किया
 है  fees

 अध्यक्ष  महोदय  :  म ंने  अनुमति  नहीं  दो  है  ।

 ]
 मैंने  रह  बत  करिए  ।

 ]

 भी  बसुदेव  आचार्स  :  उन्होंने  यह  कहकर  जामबझ  कर  सदत  को  भुभराह  किया  है  कि  प्चिम
 बंवान  के  राउपपाल  को  नियुक्त  करते  से  पढ़ले  पदिचम  बंगाल के  मुख्य  मण्त्री  से  थातचोत  की  मई

 उन्होंने  सदन  में  ऐसा  कह  है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  मुद्दे  को  निपटाया  का  चका  भेंते  अमुमति  शहीं  दी

 छोड़ि  |  अब  1,

 ]  .
 भऔ  अमल  इसा  आपने  इस  बारे  में  कपना  दिनिनंव  तहों  दिया
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 भरी  सं फुद्दोन  चोधरो  ;  नियम  115  किसी  गलती  को  ठीक  करने  के  बारे  में  यह
 एक  गलतो  नहों  थो  ।  सदन  को  गुमराह  करने  के  लिए  उन्हें  खेद  प्रकट  करवा  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  धापकी  बात  से  सन्तुष्ट  हूं  और  मैं  आपसे  बातचीत  यह  कोई
 समस्या  नहीं  है  ।

 भागे  सेशन  उहमें  रखेंगे  ।

 ]
 भी  वी०  किशोर  चर  एस०  देव  :  एक्सप्रंसਂ  के  विकद्ध  मेरे

 घिकार  प्रस्ताव  के  बारे  में  क्या  बाल  है  ?

 अध्यक्ष  महोदग  ।  इसको  देखरेश  उपाध्यक्ष  महोदय  करेंगे  ।

 झो  यो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  जब  इस  सत्र  का  अन्तिम  दिन  है  ओर  वे  समो

 प्रकाशित  क्र  रहे  है  ###+++१#७७  ##+

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  यह  बताया  है  कि  इसका  सम्बन्ध  मेरे  से  है  इसलिए  मैंने  ऐसा
 नहीं  किया  ।  में  केवल  आपके  प्रति  जवाबदेह  हूं  ।

 भरी  क्षांता  राम  नायक  :  विक्षेधाधिरार  समिति  को  तिदा  करने  के  लिए
 श्री  किश्वोीर  चन्द्र  देव  के  विरुद्ध  मेने  विक्षेधाघिकार  हतन  का  एक  नोटिश  दिया  उनके  राज्यों  को

 उद्धुत  करते  हुए  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  विशेष।घकार  समिति  दुर  भाव  गई  अतः  कृपया  आप
 इस  बारे  में  कायवाही  कोजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  ।  भी  राजोब  भांधी

 ]

 अयो  आया  कया  कर  सकते  हैं  ।

 11.279.4.

 संविधान  विधेयक*

 प्रधान  मन्‍त्री  राजोब  गांघी )  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  हि  मारत  के
 घान  में  और  संश्षोधन  करने  बाले  विधेयक  को  थुर:स्थापित  करने  को  अनुपति  द्वी  जाये  ।

 भारत  के  लोगों  के  लिए  स्वतम्त्रता  संग्राम  को  सबसे  बड़ी  देन  लोकतन्त्र  स्वतस्त्रता
 के  फलस्वरूप  दपारा  राष्ट्र  स्वतन्त्र  लोकतस्त्र  से  हमारे  लोग  स्वतन्त्र  हुए  |  स्वतन्त्र  लोग  वे  होते
 हैं  जो  अपने  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  स्वयं  करते  स्वतन्त्र  लोग  अपबो  इच्छा  ओर  सहपति  द्वारा
 झासित  होते  हैं  |  स्वतन्त्र  लोग  अपने  जोवन  थोर  सखविध्य  को  प्रमावित  करने  वाले  निणंयों  में  भाग
 लेते  हैं  ।

 गांधी  जो  का  विश्यास  था  कि  शोकतान्त्रिक  स्वतन्त्रता  की  नोंब  भारत  के  प्रत्येक  गांव  में ths
 जा  न  लात  आत-त--ननाम»क

 के मारत के राजपथ अताघारण भाग 2, लभ्ड 2 में प्रकांक्षत ।



 हक्किन  विधेयक  15  1989

 स्‍्वायत्त  शासन  के  द्वारा  रखो  जानो  चाहिये  ।  उन्होंने  इसकी  प्र  रणा  और  संह#ल्पना  भारत  के  परम्प
 यत  ग्राम  पंचायतों  से  ग्रहण  की  ग्रामीण  मारत  में  विकास  के  प्रभुख  साधन  के  रूप  में
 पंचथ:यत्री  राज  संस्थाओं  को  स्थापना  पण्डित  जी  द्वारा  की  गई  इन्दिराजों  ने  सामाजिक  ओर
 आर्थिक  पशिवतंत  की  प्रक्रियाओं  में  लोगों  को  मागेदारो  की  आवहपकता  पर  बल  दिया

 फिर  मी  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  देदा  के  अधिकतर  भागों  में  30-44
 पहले  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  अपनी  आश्याओं  को  पूरा  करने  में  हम  अतफल  रहे  बनाव
 समय  पर  नहीं  होते  हैं  ।  प्रायः  चुतआागों  में  अनावक्यक  विलम्ब  किया  जाता  है  और  उन्हें  बार-बार
 गिश्त  किया  जाता  है  ।  यह  राजनंतिक  मंशा  रा  मामला  नहीं  पचायती  संस्थाओ्रों  के  चुनाव
 समय  पर  कराने  का  सवं  श्रेष्ठ  रिकाई  दो  राज्य  सरकारों  का  है  जिनमें  पचायती  राज  लागू  होने  के
 बाद  से  अधिकांश  समय  कांग्र त  पार्टी  हो  शापन  रहा  ये  राज्य  गुजरात  ओर  महाराष्ट्र  ।

 )

 हाल  ही  )
 शो  अमल  दत्ता  :  उत्तर  प्रदेश  का  क्या  रिकार्ड  है  ?

 श्री  राजीव  गांधी  :  आप  अगला  वाक्य  सुनिए  -
 हाल  ही  में  ,  कुछ  राज्यों  को  सरदारों  ने  जहा  विष्श्नो  ढरुलों  पत्चिमम  बंगाल  में

 खो०  पो०  आई  आन्ध्र  प्रदेश  में  तेलवुदेशम  और  में  अनता  क्रार्टी  का  छासन  समय
 फुर  चुनाव  सम्पस्त  कराए  अन्य  राज्यों  में

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  त्रिपुरा  का  नाम  भी

 श्री  राजोव  गांधो  :  अन्य  राज्यों  गेर-कांग्र  स  पाथ्वों  थौर  संयुक्त  का  रिकाश
 कांग्रेस-क्षात्षित  राज्यों  की  सरकारों  से  बहुत  श्रच्छा  नहीं  यह  राजनेतिक  पार्टियों  का  म्ममशय
 नहीं  है

 लोकतन्‍्त्र  रा  आधार  चुनाव  हैं  ।  पंचा7ती  राज  संस्थाओं  के  चताव  अक््यधिक  अनियमित  एवं
 बनिध्चित  हैं  |  संविधान  में  इनके  लिए  अनिवार्य  उपबन्ध  किया  गया  राज्य  के  विधान  में
 घिक  उउबन्ध  को  इतनी  वंद्यता  नहों  है  ।  इस  विधेयक  द्वारा  हमारा  विच'र  प्चायती  राज  संस्थानों  के
 समय  पर  चु"व  सुजिदियत  करने  लिए  में  ठपावरथ  करका  इस  विधेयक  द्वारा  हमारा
 विद्ार  देश  के  कुक  मार्गो  में  पंच।/पतरी  राज  में  ब्याप्त  अन्य  छो  दूर  करना  भी  है  जेस  बबायतों
 को  निरन्तर  निलम्बित  या  मंग  रखना  ।  बर्तमाल  व्यवस्था  में  चुनाव  ६  रा  युक्तिसमत  अवधि  के  भीतर
 पत्मायतों  के  पुनर्गठन  हेतु  राई  बा5पक्रारी  उपतन्ध  नहीं  है  ६सालए  स्वगित  को  मई  पंचाथते  थर्षों  तक
 घिलस्बित  रहुतो  हैं  ओर  मग  पचायतें  एक  दशक  या  इससे  मो  अधिक  समय  तक  भग  रही  इस
 विषय  पर  बतं  धान  नगर  पालिका  कानून  में  राज्य  विधान  मण्ढलों  ने  का्यप्रालिका  को  परयावतों  राज»
 संग्थानों  को  मंग  करने  ओर  इनके  पुनगंठत  में  विलस्व  करन  के  इतने  शपापक  अ्रधिकार  4  |दए  हैं  कि
 ये  तस्थाए  अत  आकांजआा  ों  के  एक  प्रतिनिधि  मच  के  कप  में  उसम्र'ने  में  असमर्थ  रही  इनक
 अस्तित्व  जतसम्थन  की  अपेक्षा  राज्य  सरकारो  को  इच्छा  पर  अधिक  निमंर  करता  है  ।

 हूम।रे  विधेयरु  के  अनु  यह  ज्षगाने  का  अधिकार  राज्यों  को  दिया  गया  है  कि  किन
 भावारों  बोर  पर  पंचायतों  को  विलम्बित  या  सरग  किया  हम  राज्य  वियानम्रण्डलों  से
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 भासा  करते  हैं  कि  वे  ब"पए  कि  किस  आधार  पर  राज्यवाल  किसो  पंचायत  को  निलश्वित  या  भंग  कर
 सकता  यह  मामला  राज्यपाल  से  सम्बन्धित  है  जो  संविधान  के  अन्ुतार  राज्य  सरकार  की  सहायता
 ओर  सलाह  पर  कार्य  कर्ता  हमारा  उद्देश्य  यह  धुनिष्िचत  करना  है  कि  मंग  पंचायत  का  पुनगंठन
 एक  उचित  समय  के  मीतर  कर  दिया  ज्ञाए  |  हमारा  विधेयक  समय  से  पहले  मंग  को  गई  समी  पंचायतों
 के  लिए  उनके  मंग  किए  जाने  के  छह  माह  के  मोतर  खऋास्क  मताधिकार  के  आधार  पर  लोकतधत्रिक  से
 चुनाव  द्वारा  पुनगंठित  किए  जाने  को  रूप  से  अनिवायं  बनाएगा  कि  वे  अपना  शेष  कय्गग्रं  काल

 कर  सके  ।

 अब  पंचायतों  के  साथ  कार्यकारी  दक्लनियों  के  मनमाने  ढंग  से  इस्तेमाल  द्वारा  खिलवाड़  गहीं  हो
 जनता  स्प्यं  पुनर्गंठित  पंचायत  के  माध्यम  से  कुछ  महीनों  के  भोतर  अपना  भविष्य  निर्भारित

 करेगो  ।  संविधान  यह  सुनिश्वित  करता  है  कि  लोक  समा  थओर  राज्य  विधानसभाओं  का  गठन  जनता
 व्यस्क  मत'धिफार  के  इस्तेमाल  से  होगा  ।  संविधान  ही  यह  पुनिहिचत  करता  है  कि  किसी  विधानसभा
 के  मग  किए  जाने  संविधान  में  विनिदिण्ट  प्रक्रिया  एवं  समय  सीया  कै  मीतर  इसका  पुनर्गठन  किया

 जाए  |  लोकतांत्रिक  संस्थाओं  को  शक्ति  एवं  रुक्रियता  को  सुनिश्चित  करने  के  यही  अनिवायं  सुरक्षा
 उपाय  हैं  |  पंषापती  राज  संस्थाओं  में  क्षकित  और  सक्रियता  का  अमाव  है  क्योंकि  संबंघालिक  दृष्टि  से
 उनके  लिए  सुरक्षा  उपायों  का  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  |  हमारा  विधेयक  यह  सुनिदिचत  करेगा  कि
 एंथायतोी  राज  का  लोक  समा  ओर  राज्य  विधान  समाओं  की  मांति  लोकतांतजिक  स्वरूप  है  जब़ू
 प्रतिनिधि  संस्थाओं  के  रूप  में  उनके  कार्यकरण  को  संबंधानिक  सरक्षण  प्राप्त  हो  ।

 भारत  पें  लोकतन्त्र  कै  उदय  की  सबसे  महत्वपूर्ण  बटहना  थी  संबिधान  तेयार  जिसके
 संमद  और  राक्षप  विधानमएदल्तों  में  भोकतन्त्र  कायम  हुआ  |  यह  ऐतिहासिक  क्रान्तिकारी  विधेयक्ष  उसी

 महत्वपूर्ण  घटना  के  अनुक्रम  में  एक  कदम  है  जिसके  द्वारा  संविधान  में  लिकले  स्तर  फर  खोकतांजिक
 प्रणाली  को  अंगोकार  किया  जाएगा  अब  तक  हमारे  लोकतन्‍्त्र  की  धरचना  में  कमियां  रह  हैं  क्योंकि
 बक्षपि  इसका  ऊपर  का  ढ़ांचा  बहुत  मजबूत  है  परन्तु  नींव  कपजोर  है|  संसद  के  दोनों  सकनों  ओर  समी
 राज्य  विधान  मण्हनों  को  मिलाकर  हमारे  देश  की  लगमग  80  करोड़  जनता  का  अ्रतितिक्षिव  कैवल

 पॉब-छह  हजार  व्य  क्त॒  कर  रहे  इसके  दो  गम्मोर  पा  णाम  निकले  हैं  ।

 पहला  परिणाम  यह  सिक्ला  है  छि  लोकतन्त्र  को  सुश्यापित  संस्थाओं  में  निर्वाक्ति  पदों  पद
 आसीन  ब्यक्तिगों  की  सख्या  हमारे  मतदाताओं  को  तुननन  में  बहुत  कम  प्रषायतों  में  लोकतांक्षिक
 प्रणाली  लागू  हो  जाने  के  बाद  आज  जो  महत्व  संसद  ओर  राज्य  विधानभण्डलों  का  बहो  महत्व  उ्
 सात  लाख  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  का  होगा  जो  लोकतांत्रिक  संस्थानों  के  कामकाज  में  भाग  लेंगे  ।
 लोकतन्त्र  ध्यवत्या  में  जनता  का  प्रतिनिधित्व  लगमग  परिणाभ  गुणा  बढ़  जाएगा  ।

 दम  विशद  अस्तर  का  एक  दूसरा  हानिकर  परिणाभ  है  जो  सामाम्य  मतदाओं  और  निर्बाचित
 प्रतिनिष्ियों  को  परस्पर  अलग  करता  इस  अन्तर  $1  लाम  त्तत्ता  के  बिचोलिये  और  स्वार्थी
 लोग  उठਂ  रहे  नगर  पालिका  मे  सम्बंधित  छोटे  से  छोटे  काम  के  लिए  लोगों  को  चक्‍कर  कााठने

 पड़ते  उपयुक्त  सम्बन्धों  वाले  व्यक्तियों  को  तलाज्ष  करना  पड़ता  है  थो  दूर  बेठे  प्राधिकारियों  से  उनको

 घ्विफा  रिश्  करे  ।  समस्त  प्रणाली  सत्ता  के  दलालों  को  जकड़  में  सत्ता  के  दलालों  के  द्वित  में  इसका
 संबालत  किया  जा  के  दलाल  इसे  संरक्षण  दे  रहे  सत्ता  के  दलालों  अपनो  पछड़ सह

 मजबूत  शी  है  क्योंकि  सोकतस्त्र  निचले  स्तर  पर  नहीं  उबकी  गहरी  पकड़  को  हटाने  का  एस
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 तरोछू  है  कि  सत्ता  के  दलालों  द्वारा  भरे  गए  रिक्‍त  स्थान  को  खालो  करके  उन्हें  लोकतांत्रिक  प्रभानी

 लागू  करके  मर  दिया  जब  एफ  बार  एश्व  सो  से  पांच  सौ  मतदाताओं  हारा  अपना  प्रतिनिधि

 निर्वाचित  कर  लिया  जाएगा  तब  जनता  से  सत्ता  केवल  उतनी  दूरी  पर  होगी  जितनी  बूरी  पर  पंचायत
 घर  है  न  कि  राज्य  या  देश  को  राजधानी  जितनी  दूरी  पर  व्यवस्था  में  सता  के  इलालों  की  सभो

 झूमिकाओं  को  समाप्त  करने  के  विधेयक  में  सम्ी  स्तरों  पर  पंचायत  के  सदस्पों  के  सीधे  चुनाव
 दी  भ्यवस्था  की  गई  है  ।

 ग्राम  मध्य  स्तरीय  पंचायत  ओर  जिला  पंचायत  में  प्रत्येक्ष  मतदाता  का  अपना
 निधि  होगा  ।  वह  प्रतिनिधि  एक  छोटे  तथा  भली  प्रकार  मान्य  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रति  उत्तरदायी

 होगा  ।  यदि  वह  लोगों  को  भपेक्षाओं  को  पूरा  करता  है  तो  निर्वाचित  हो  जाएगा  अम्यथा  लोग
 उसे  पदच्यूत  कर  देंगे  ।  मत  को  शक्ति  क्षार्यान्वयन  की  क्षक्त  बन  लोगों  को  इच्छा  सत्ता  के
 दसालों  को  अनावदहयक  बना  देगी  ।

 श्राज  लोकतांत्रिक  निर्वाचित  नेतृत्व  का  सुअक््त्र  उन  कुछ  हजार  अ्पक्तियों  तक  सीधित  है  जो
 विधान  समा  अथवा  समद  में  प्रवेश  पाने  में  सफल  हो  जाते  हैं  ।  हस  विधेप्क  का  संविधान  का  एक

 हिस्सा  बन  जाने  के  पदथ।त्‌  मारो  सश्या  में  देशव्यापी  नेतृत्व  क्षमता  का  सृजन  का  होगा  ।  प्रत्येक
 यती  चुनाव  में  लगभग  आधा  करोड़  पुरुष  ओर  महिलाएं  जिममें  से  अधिकांश  युवा  स्वय  को
 तिर्वाबन-गणों  के  समक्ष  समक्ष  उनके  आदेक्षों  के  पालन  हेतु  प्रस्तुत  कुछ  सफल  होंगे  भोर  कुछ
 लसफल  जो  असफल  रहेंगे  उन्हें  पांच  वर्ष  पश्चात्‌  फिर  अवसर  प्राप्त  होगा  ।

 भारत  के  ग्राम्नोण  क्षत्रो  में  अत्यघिक  अनुपयुक्त  ध्रतिमा  उपलब्ध  अब  हम  उत्त  प्रतिमा  का
 प्रयोग  करेंगे  ।  उस  प्रतिमा  को  पुष्टि  इस  सभा  के  तथा  राज्य  समा  के  हमारे  साथियों  के  मतों  द्वारा  को
 जाएगी  ।  इस  प्रकार  यह  प्रतिमादान  व्यक्त  हमारे  देश  को  एक  धमुड्ध  एवं  छानदार  भविष्य  को  ओर
 लें  जायेंगे  ।

 मानवता  एवं  संसाधनों  को  भूस्यवान  सम्पति  के  सन्दर्म  में  कोई  भी  देश  हमसे  अधिक  घनों
 भहों  है  ।  हमने  उतनों  प्रगति  नहीं  को  जितनी  कि  करनी  चाहिए  थो  क्‍योंकि  हमने  अपने  सबसे  बड़े
 बंसाघत  का  पोषण  नहीं  किया  |  इस  विधेयक  के  साध्यम  सै  राष्ट्र  क ेअधिकाधिक  धतिमावान  भ्यक्तियों
 को  अवसर  प्रदाग  करना  सम्मव  हुआ  है  ।  इससे  देश  में  हलचल  होगी  ।  हुमारे  600,000  गांबों  में  से
 प्रस्येक  5000  ब्लाकों  में  से  प्रश्येक  400  जिलों  में  से  प्रत्येक  में  पुरुषों  और  महिलाओं  को
 लोकतन्त्र  तेयार  करेगा  जिनका  अनुमव  बाद  में  राज्य  स्तर  पर  विधान  सभाओों  शोर  भारत  को  संधद
 कै  लिए  उपलब्ध  होगा  ।

 हमारा  प्रस्तावित  संविधाम  संशोधन  राज्य  विधास  सभाओं  पर  संवेघानिक  आदेश  लागू  करता

 समुचित  कानून  बनाना  राज्य  विधान  समाओं  का  काम  है  *****
 )

 प्रस्तावित  पंचायती  शाज  व्यवस्था  में  राज्यपाल  को  भूमिका  के  बारे  में  एक  अनावह्यक  विवाद
 उत्पन्त  कर  दिया  गया  इस  संबंध  में  संविधान  अत्यन्त  स्पष्ट  अनुच्छेद  154  (1)  में  कहा  गया
 है  फि  को  का्यपालिका  दढाक्तियां  राज्यपाल  में  निहित  होंगी  ।”  अनुच्छेद  163  (1)  में  स्पथ्ट
 किया  गया  है  कि  को  उसके  क्ृध्यों  का  प्रयोग  करने  में  सहायता  ओर  सलाह  देने  के  लिए
 एक  मंत्री-परिषद्‌  होगी  जिसका  प्रधान  मुख्य  मन्नरी  होगा

 ।”  ओर  इसलिए  संविधान  में  हाव्द  राज्यपाल
 का  अर्थ  राज्यपाल  द्वारा  मंत्री  परिथद्‌  को  सहायता  थोर  सलाह  से  कार्यकारी  क्षक्षितियों  के  प्रयोग  के
 संदर्थ  में  इसका  एक  अपवाद  इस  अपवाद  गा  उपबन्ध  अनुच्छेद  163  के  लड़  (1  )  में  किया
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 ।  नमन  न  न

 गया  है  जो  इस  प्रकार  है  बातों  को  छोड़कर  जहां  तक  राज्यपालਂ
 *'  ”

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  ।

 झरी  राजीव  गांधो  बातों  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 /॥  जिन  बातों  में  इफ  संविधान  हारा  या  इसके  अधोन  राज्यपाल  से  यह  थपेहित  है  कि
 बह  अपने  कृत्णों  वा  उनमें  से  किसी  को  अपने  विवेकानुसाणਂ  उस  डातों  को  छोडकर***ਂ
 दाब्द  तथा  अपने  विवेकानुसारਂ  में  अन्तर  संबेध।निक  लि्यम  का  इतना

 सुस्पष्ट  है  कि  इस  मुह  पर  किसो  श्रम  का  होशा  ही  अ्च"जनक  है  |  आखिर  कझब्द
 पालਂ  सर्विधान  में  दर्जनों  स्थानों  पर  थाता  है  और  कहीं  मी  उसका  गलत  अथथे  नहीं  लगाया  गया  या
 गलत  व्यारुषा  नहीं  की

 हमें  विष्यास  है  कि  इस  संपद  में  अपने  निहित  संवंधानिक  कृत्यों  के  पालन  में  मंत्री  परिषद  की

 सह्यता  और  सलाह  के  अनुसार  राज्यपाल  ह  कार्य  करने  और  जहां  बहों  संविधान  के  अनुसार  ऐसो
 थपेक्षा  हो  अपने  विवेकानुसार  राज्यपाल  द्वारा  कार्य  करने  में  कोई  भ्रम  नहीं

 संगम  तथा  राज्य  विधाम  मंडलों  में  लोकतन्त्र  को  स्थापना  करते  समय  हमारे  संल्थापकों  ने

 क्षम॒मुचित  जातियों  ओर  ग्रनुसूवित  जनजातियों  की  असमथंक्षाओं  पर  विशेष  ध्यान  दिया  कूल
 छू  क्षेत्र  में उनको  कतसंरूणा  के  अनुपात  में  उनके  लिए  प्ोटों  के  आरक्षण  का  प्रावधान  किया  भषा  ।
 राज्य  विधान  मंहलों  ह।रा  पंचायती  राज  बिछान  बनाते  के  अधिकाए  मामलों  में  इस  सिद्धांत  का  पालन

 नहीं  वियਂ  जा  रहा  '  ग्रापोण  क्षेत्रों  के  दोरे  श्रोर  शभनेक  पंचायती  राज  सम्पेलनमों  में  पंचायतो  राज

 प्रतिनिधियों  से  बातचीत  में  यह  बात  पूरे  जोर  छोर  से  मेरे  सामने  रकछो  गई  कि  अनसूचित  जातियों  भौर

 झनसूचित  जनजातियों  को  लोकਂ  ज्कि  अधिकारों  को  प्राप्ति  केवल  नेक  हरादों  से  नहीं  करताई  था
 सकतो  ।  इस  समप्र  इसकी  प्राप्ति  लोक  और  राज्य  विधान  समानों  में  दिए  गए  आरक्षणों  कै
 रूप  पंचाय्ती  राज  संस्थाओं  में  आरक्षण  करने  भी  जा  सकती  हैं  ।

 मैं  देव्य  रहा  हूं  कि  इस  सभा  का  एक  वर्ग  विदेष  इससे  बिल्कूल  प्रसन्न  नहीं  है

 शह  मंत्री  बूटा  :  उन्हें  इसकी  चिता  मो  नहीं  है  उन्हें  मतलब  भो
 नहीं  है

 भी  राजीव  गांधों  :  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनसू चित  जनजालियों  में  एक  व्यापक  एवं  उचित

 अझ्षंका  ब्याप्त  है  कि  यदि  इन  निकायों  में  उनके  लिए  स  मुचित  प्रतिनिधित्व  सुनिदिच्चत  नहीं  किया

 गया  तो  पचाायती  राज  ग्रामीण  समञ्रांत  व्यक्तियों  के  हाथों  उनके  दमन  का  कारण  बन  जाएगा  ।  देश  के

 बविभधभिम्त  भागों  में  अनु  भवਂ  (  व्यवधात  )

 झी  एम०  रघुमा  रेट्टो  :  आप  इतने  वर्षों  तक  कया  कर  रहे  थे  ?

 झरी  राजीव  गांधो  :  हम  आपको  जगा  रहे  यही  कर  रहे  हैं  ।

 देश  के  विभिस्थ  भागों  से  प्राप्त  अनुभव  से  हमने  देखा  है  कि  आरक्षण  के  अभाव  में  किस  प्रकार
 निहित  स्वार्थ  सामंतवादी  हित  इन  संस्थाओं  पर  «पना  कब्जा  जमा  लेते

 नियमित  चुनाव  न  करामे  से  इन  सस्थानों  पर  उनका  अधिपश्य  सुदृढ़  हो  जाता  लोगों  का
 आदेश  क्षोषण  के  साधन  में  बदल  गया



 संजियान  किवेयक्त  15  1989
 अमजिीममणाययन्वितित पद  पयपाे

 प्रक्रिया  के  इस  प्रकार  बिकृत  होने  को  शोकमे  के  लिए  हमारे  विधेयक  में  राज्य  विधात  सभाओं

 द्वारा  जनुसुबित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  को  सुनिद्दिच्ततः  करने  को

 वायंता  का  प्रस्ताव  रख  गया  है  तो

 मुझे  यह  जानकारी  थो  कि  जब  हम  अनसुचित  जातियों  एवं  अमुसुल्छि  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षण  को  लाग  करना  चाहेंगे  तो  कुश्ठ  समस्‍यायें  सामने  आएंगी  किन्तु  मैं  ईमानश्ारो  से-कहता  हूं  कि

 मुक्षे  वह  आशा  नहों  थो  कि  समस्या  सभा  के  इस  वर्ग  की  ओर  से  सामने  अ'एगी  ।

 रुपष्ट  थाज  सत्ता  के  दलालों  और  सामंतवादी  दह्वितों  का  पर्दाफाश  हो  गया  है  |

 प्रक्रिया  को  इस  प्रकार  विकृत  होने  से  बचाने  के  लिए  हम!रे  विधेयक  में  अनुसूचित  जातियों

 एवं  अमुसू चित  जनजातियों  के  लिए  स्म्बन्द  पंचायत  क्षेत्र  मे ंउनको  जन१रूपा  के  छतुपात  में  आरक्षण
 को  राज्य  विधान  समाओं  द्वारा  सुनिधिचित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  हमारे  विधेयक  में

 संविधान  के  वर्तमान  रूप  में  महत्वपूर्ण  परिवतेन  का  भी  प्रस्ताव  है|  हमारा  प्रस्ताव  है  कि  पंचायत  में
 सभी  स्तरों  पर  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  हो  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  जा  रह्दी  रोकन्टोक  को  समझता  हूं  बोर  समझता  हूं  कि  इससे  भी

 उन्हें  अत्योषक  परेशानी  होतो  है

 ओऔी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  पिछड़े  वर्गों  का  क्‍या  होगा  ?

 थी  राजोव  गांधी  :  तीन  ऐसे  मुख्य  कारण  हैं  जिनके  लिए  हम  सेंव्रिधान  में  इस  प्ररिक्ृतंन  को
 समझते  हैं

 महिलाएं  जनसरूया  का  आधा  भाग  हैं  और  ग्रामोण  मारत  के  आर्थिः  जीवन  के  आधे
 से  अधिक  भाग  में  शामिल  यह  लज्जाजनक  है  कि  सम्पति  में  उनका  माग  तथा  आय
 संक््या  में  उनके  अनृपा  से  कही  कप  है  ।  किन्तु  उनसे  जो  परिश्रम  कराया  जाता  है  वह  आधेसे  भी
 क्रतिक  है  |  घर  की  सुदृढ़  वित्त  व्यवस्था  की  जिम्मदारी  परम्परागत  रूप  से  महिलाओं  की  रही

 विक्तोय  अनुद्ञा सन  शऔर  जिम्मेदारा  मारत  की  ग्रामीण  महिलाओं  की  आदतों  मोर  उनके  नजरिए
 में  बस्तनिहित  हैं  ।  पंचायती  राज  सस्थाओं  में  इन  गुणों  को  सरूत  जरूरत  है  ।  हमें  विव्वास  है  कि
 यतों  में  महिलाओं  को  संख्या  अधिक  होने  से  न  कैवल  उनका  प्रतिनिधित्व  अगली  गा  बल्कि  वे  अधिक  कुशल
 अंधिक  ईमानदार  अधिक  अनुशाधित  ओर  अधिक  जिम्मेदार  होंगी  ।  और

 भी  अमल  वत्ता  आप  उन्हें  50  प्रतिक्षत  प्रतिनिधित्व  दें  ।

 श्री  राजोव  गांधी  यह  भारत  की  महिलाए  हीं  हैं  जो  नाजियों-दादियों  तथा  माताब्रों
 के  रूप  में  भारत  को  ध्राचीोन  संस्कृति  ओर  परम्पराओं  की  निधान  है  ।  अगली  पीढ़ी  तक  सर्वोत्कृष्ट

 म'पदण्डों  णोर  आदक्शों  को  पहुंचाने  की  जिम्मेदारी  महनाओं  की  ही  है  और  इन्हीं  के  कारण
 विभिन्न  प्रकार  के  चढाव  उत्तार  के  बावजद  हमारी  सम्यता  निरन्तर  फलफूल  हो  यह  नेठिक
 चरित्र  का  वह  कल  है  जिसका  संचार  महिलाए  पचायतों  मे  करेंगी  |  हमें  उनका  स्ने#पूर्ण  स्वागत
 करना  चाहिए  |  विपक्ष  को  ओर  से  तो  महिलाबों  रा  स्व|गत  तक  नहीं  किया  गया

 अब  मैं  इस  मामले  के  महत्वपूर्ण  मुह  अर्थात्‌  भन्तरण  ओर  सुदृढ़  वित्त  पर  थाता  हूं  |  अन्त  रण
 के  लिए

 विशान बनामे के राश्यों ने अधकार का सम्मान करते हुए हमने जानबुक कर उतक॑ अधिकारों है छेड़शार नहीं को हमारा कैगद्र से लिला शासव चलाने का कोई इरादा नहीं किममु हम यह न 5 ्
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 श्षाशा  अवदय  करते  हैं  कि  राज्य  विधान-प्रण्डशल  इस  के  उपबन्धों  तथा  इस  संभोषन  की  भावना

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  कानून  अवदय  बधाएं  जो  पंचायतों  को  शक्ति  ओर  अधिकार  देने  के  लिए
 आवश्यक  हो  ।

 पहले  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  किए  आने  वाले  मापदण्डों  ओर  दारतों  के  ढांचे  के  मीतर

 योजनाएं  तेणर  करने  को  ओर  अधिकार  परचायतों  का  होगा  |  ये  योजनाएं  उच्च  स्तर  पर
 योजना  प्रक्रिया  के  मूल  आदानों  में  शामिल  को  जाएंगी  ।  इस  प्रकार  से  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि
 लोगों  को  थ्रावाज  उनको  उनको  आकर  क्षाएं  ओर  वरीयताएं  योजना  के  ढ़ांचे  का  अंग  बने  ।

 हमें  ऊपर  से  लादी  जाने  वाल्लो  योजना  का  अंत  करना  होगा  ।  हमें  जमीन  को  वास्तविकता  से  दूर
 नोय  ऊबाईयों  पर  निदिचत  की  जाने  वाली  प्राथमिक्ृताओं  रो  समाप्त  करना  हमें  अशिमावकोय
 योशना  को  समाप्त  करता  होगा  ।  हमें  लोक  योजवा  को  प्रक्रिया  प्रारम्म  करनो  होगी  ।

 हमारे  विधेयक  को  स्लोमा  आर्थिक  विकास  के  लिए  योजबा  तक  ही  इससे  पंचायतों  पर
 सामाजिक  न्याय  के  लिए  योजना  बनाने  की  जिम्मेदारों  ओर  भो  बढ़  जाएगी  ।  णह  हमारे  गांवों  के
 जोवन  पर  रोमानी  रग  नहीं  वहां  का  जोवन  कठोर  श्रम  साध्य  है  ओर  कई  प्रकार  से
 शोषणकारी  ओर  दमनकारोी

 सत्ता  के  दलालों  को  सत्ता  से  बाहर  पंचायतें  लोगों  के  हाथ  में  देने  क ेलिए  हम  लोगों  के

 ही  प्रतिनिधियों  पर  यह  दायित्व  डालते  है  कि  वे  निघंन  हीन  तथा  सबसे  ज्यादा  जहूरतमद  लोंगों  कौ
 ओर  सबपे  अधिक  घ्यान  दें  |  आथिक  विकास  को  प्रत्येक  योजना  के  साथ  सामाजिक  न्याय  की  योजया

 जुड़ो  होगी  ।  आथिक  विकास  को  किसी  भी  योजना  पर  तब  तक  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा  जब  तक

 इसका  सामाजिक  न्याय  का  पहल  स्पष्ट  नहों  होगा  ।  यह  घोषणा-पत्र  हमारे  गांवों  को  केबल  समृद्ध
 बनाने  का  ही  नहीं  बल्कि  उन्हें  न्याय  दिलाने  का  मी  दयोतक  है  ।

 पंचायतों  का  दूसरा  प्रमुख  दायित्व  राज्य  सरकारों  द्वारा  उन्हें  सौंपी  गई  क्किास  योथमाओं  को
 राज्य  सरकारों  द्वारा  विन  दिष्ट  छार्तों  पर  कार्यान्वत  करने  का  होगा  ।  इन  योजनाओं  में  कृषि  और

 भूमि  सुधार  से  लेकर  भिचाई  और  जश्ष  बिमाजन  प्र०न्ध  जंसे  ग्रामीण  भारत  के  प्रमुख  श्राथिक  विषयों
 को  दामिल  किया  जाना  चाहिए  |  उनमें  मुर्गोष/लन  श्लौर  मत्स्य-पालन  जंमे  कार्यों  को
 भी  क्लामिल  किया  जाना  उनमें  ग्राघोण  भारत  के  म्रोश्चोगिक  काणंकलाप  हामिल  किए  जाने
 चाहिए  ।  उनपें  लघु  बन  उत्पाद  मो  शामिल  होने  चाहिए  जो  तमाम  जनजातीय  जन्सख्या  की  श्ाय  क
 प्रमुख  माघन  है  |  इसमें  ग्रामोण  मारत  को  दिन-प्रति  दिन  की  जरूरत  की  चीजें  जे  मे

 इंघन  और  चारा  शामिल  होने  चाहिए  ।  इस  हस्त|तरण  ग्रामीण  भारत  में  संचार  और  विद त  के
 बाघ  रभूत  ढांचे  को  क्षामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  पंचायतों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  गर-परम्प्रागत  ऊर्जा  स्रोतों  से  संबंधित  विकास  योजनाएं
 झामिल्त  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।

 प्रस्तावित  11  थीं  अनुसूची  में  पंचायतों  को  गरीबी  निथारण  कार्यक्रमों  का  प्रक्षसन  सौंपने  की
 अपेक्षा  इसके  अन्तर्गत  पंचायतों  को  संस्कृति  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  महिला
 धोर  बाल  बिकास  का  कार  सोंपा  जाएगा  ।  हम  राज्य  विधान  मभाओ्रों  से  अनुरोध  करंगे  कि  वे  सभो
 कमजोर  ओर  विकलांग  बर्यों  के  लिए  समाज  कल्यान  कार्यक्रमों  को  चलाने  का  उत्तररागित्व  पंचायतों
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 को  सौंपे  ।  हमारा  विभार  पंथायतों  को  सावंजनिक  वितरश  प्रणाली  को  जिम्मेदारों  सोंपने  का  भो  है
 जो  कि  सबसे  कमजोर  ओर  निधंतत्तम  लोगों  के  थोवत  की  रक्षा  और  प्रामीण  अर्थव्यवस्था  के  आम
 स्वास्थ्य  के  लिए  निताष्त  आवद्यक  है  ।

 थ्ली  अमल  दत्ता  :  सावंजतिक  वितरण  प्रणाली  टूट  रही  है  ।

 श्री  राजोव  गांधो  :  इसी  लिए  हम  इसे  उन्हें  सॉप  रहे  हैं  थो  इसे  चलाएंगे  न  कि  राज्यों  को

 जो  इसे  तोड़  ?  हे  हैं  ।  )
 इस  विधेण्क  में  यह्ट  प्रस्ताव  है  कि  पंचायतों  को  हमारे  सामुदायिक  जीवन  का  सर्वाधिक  उपेक्षित

 क्षेत्र  अर्थात्‌  सामुदायिक  आस्नियों  का  रखरखाव  सौंपा

 मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  ग्याहरवोी  थतुसूची  एक  लम्बी  सूची  नहीं  हमें
 आशा  है  कि  राज्य  पच।यत्रों  को  अधिकाधिक  शक्तियां  और  अधिकार  दे ंपे  ताकि  स्थानीय  स्तर  पर  थो
 कार्य  किया  जा  सकता  है  वह  उसी  स्तर  पर  हो  न  कि  ऊपर  कै  स्तर  पर  )

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  ध्वाप  क्या  कहते  हैं
 श्री  राजीव  गांधों  :  पंचायतों  को  शक्तियों  के  हस्तांतरण  के  बाद  सबसे  बड़ा  खतरा  इन

 धक्तियों  कਂ  उन*े  हाथ  से  निकल  कर  पंचायती  राज  प्रणालों  से  बाहर  गठित  और  राज्य  सरकारों  के

 सींधे  नियत्रण  में  अपित  अन्य  निकालों  के  पास  चला  जाना  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  चाहे
 वे  काँग्रसी  हो  या  गेर-#ंग्र  जिन्होंने  पंचायती  राज  की  स्थापना  को  है  पंचायती  राज  प्रणालो  से
 बाहर  निकायों  का  गठन  करके  इसके  प्रभाव  को  कमजोर  किया  है  क्‍योंकि  लिर्णय  लेने  सबंधी  वास्तविक
 दाक्निणण  इन्हीं  निकायों  के  पास  हैं  ओर  पंचायती  राज्य  के  चुने  हुए  राज्य  सरकार  द्वाश्ा
 निययत  मत्रियों  के  नीचे  काम  करते  या  जेसा  कि  कर्नाटिक  में  हुआ  है  एक  विधायक  को  तालुका
 बंचापत  सापिति  का  पदेन  श्रष्यक्ष  बनाया  गया

 हमारे  इस  विघेयक्ष  कन  प्रयोजन  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  पंचायतों  को  दी  गई  दाक्तियाँ
 पंचाण्तों  के भीतर  हो  रहे  ओर  इससे  बाहर  न  जाएं  ।  हमारे  इस  विधेयक  का  उद्देष्य  यह  सुनिश्चित
 करना  भी  है  कि  सभो  विकास  एजेन्सियों  को  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  ढांचे  में  लाया  जाए  और
 चित  अधिका रो  के  प्रति  उत्त  रदायो  बनाया  इस  बात  के  दो  आधारभूत  कारण  हैं  कि  जिला  तथा
 उप-जिला  स्तर  पर  प्रशासन  लोगों  के  प्रति  इतना  उदासीन  क्यों  एक  बात  तो  यह  है  कि  जिला
 प्रशासन  बहुत-मी  एजेन्सियों  में  बटा  हुंआ  जो  राज्य  सरकारी  के  प्रति  जबाब  देह  हैं  भर  जिनका
 जिल्ला  स्तर  पर  आपस  में  कोई  तालमेल  नहों  हे  केन्द्रीय  प्वायट  के  रूप  में  करने  वाले
 निर्वाबित  प्राधिकारो  का  भ्रम व  हैਂ

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  क्या  यह  चनाव  घोषणा  पत्र  है  ?-

 श्री  राजोव  गांधो  :  यह  पंचायतों  के  चुनावों  का  घोषणा-पत्र  है  हमें  इस  बारे  में
 स्पष्ट  होना  यह  मारत  के  लोगों  के  लिए  घोषणा-पत्र  हैं  यह  भारत  के
 लोगों  को  शक्ति  देने  तथा  सत्ता  के  कुछ  जो  इतने  उत्तेजित  हो  रहे  से  शक्ति  छनने  का
 बीदणा  पत्र  है

 इस  सभा  को  याद  होगा  कि  हमारी  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में  किसी
 दल  को  प्राप्त  सब।धिक  बहुमत  से  चुन  कर  सत्ता  में  थाई  सरकार  के  प्रमुख  के  रूप  में  मैंने  कई
 संरच्कत्मक  परिवर्तत  करने  फी  क्षपक्ष  ली  थी  |  मैंने  बहुत  जल्द  मह  महृशूस  किया  कि  यह  व्यकस्था

 प्छ
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 हमारी  जरूरतों  को  पुरा  नहीं  कर  सकती  ।  इस  व्यवस्था  में  बहुत  से  ढांचे  ये  |  इस  व्यवस्था  में  थोड़ी
 बहुत  छेड़-छाड़  करने  से  कुछ  नहीं  इसके  लिए  योजना  बठ्ध  परिवतेन  आवश्यक  था  |  इस
 विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  उहें  हमारे  1986  के  सशोधित  20  सूत्री  नायंक्रम  के  20  बें
 जिसमें  जनता  को  उत्तरदायी  प्रशासन  देने  का  वायदा  किया  गया  को  पूरा  करने  का  तरीका  ढ़ ढ़ने  के
 लिए  मेरी  तालाश  मेरे  अनुरोध  पर  कार्मिक-विभाग  ने  रदायौ.प्रशासन  सबंधी  कई  कार्यशासार्थेਂ
 आयोजित  की  जिनमें  देश  के  समी  उपायुकतों  ओर-जिला  समाहर्ताओं  को  आमंत्रित  किया
 शया  था  ।  मैंने  उनके  साथ  20  घंटे  चर्चा  की

 इनमें  यह्‌  बात  सामने  आयी  कि  केवल  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाकर  अथवा  छिकायत  समाधान
 तंत्र  को  स्थापना  करके  अयवा  छिकायत  खिड़कियां  खोलकर  प्रशासन  को  उत्तरढायों  नहीं  बनाया  जा
 सकता  ऐसा  प्रत्येक  कदम  सत्ता  के  दलालों  के  लिए  केवल  एक  ओर  सत्ता  के-द्र  हथियाने  के  लिए
 मार्ग-प्रशस्त  उत्तरदायी  प्रशासन  की  अनिवायं  क्षतं  प्रतिनिधि  प्रशासन  है  जोकि  मतदाताओं  के
 प्रति  उत्तदायी  हो  |  ग्रामीण  भारत  में  उत्त  रक्षायी  प्रशासन  वास्तविक  पंचायती  राज  के  माध्यम  से  ही
 स्थापित  किया  जा  सकता  हमारे  विधेयक  का  उद्द श्य  इसी  को  प्राप्त  करना  है  ।

 प्रश/सनिक  शक्तियों  के  हस्तान्तरण  के  साथ-साथ  धुदुढ़  विश  ध्यस्था  मो  होनो  चाहिए  ।
 विगत्त  में  कई  बार  पंचायतों  राज  ने  वित  के  बगेर  कायं  किया  निधियों  के  बिना  उत्तरदाथिक्ष्व
 सम्भाले  हैं  ओर  बगर  किसी  साधन  के  कतंव्य  इस  विघेण्क  के  माध्यम  से  राज्य  विधान
 मष्डलों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  छि  वे  करों  कै  राज्स्व  के  माध्यम  से  जा  कि  उनके  द्वारा  विनि
 योजित  है  या  उन्हें  खोंपी  गयी  है  पंचायतों  को  सुदृढ़  वित्त  व्यवस्था  को  सुनिश्चित  को  तथा  इसके
 स्ाभ्र  राज्य  को  संत्ित  निधि  में  से  पंचायतों  को  सहायतानुदान  दे  ।

 12.00  मध्याह्न

 राज्य  विधान  मण्डलों  ओर  कार्यकारो  अधिकारियों  को  यह  निर्धारित  करने  में  सहायता
 के  लिए  कोन  से  करों  को  पंचायतों  को  वसूली  सोंपी  जाय  या  विनियोजतन  के  लिए  अनुमति  ली  जाए
 तथा  कितनों  सहायतानुदान  को  राह  पंचायतों  को  दी  समुचित  सिफारिश  करने  के  लिए  विधेयक
 में  वित्त  आयोग  के  गठन  का  प्रस्ताव  है  ।

 मैं  उन  करों  को  निर्धारित  करने  के  महत्व  पर  जोर  द्वृगा  जो  पंचायतों  द्वारा  लगाये  आएंगे
 एकत्र  किए  जायंगे  तथा  विनियोजित  किये  जायेंगे  |  पंचायतों  मे  वित्तोप  उत्तरदायित्व  को  सबसे  बड़ी
 भावना  यही  होनी  चाहिए  कि  वे  उस  घन  को  यथासम्मव  अपने  पास  ही  इकट्ठा  २खें  जिसको  वसूली
 उन्होंने  अच्छे  से  अच्छा  उपयोग  करने  के  लिए  की  है  ।  संयुक्त  अनुदान  स्थानीय  स्तर  के  नियोजन  के

 लिए  होते  हैं  ।  इग१के  विनियोजन  का  प्राधिकार  उन्हें  स्थानीय  स्तर  के  नियोजन  के  लिए  उत्तरदायी
 तक  ब्रोमित  रहने  को  प्रवति  थी  |  हम  आश्या  करते  हैं  कि  राज्य  विधानमण्डल  इससे  ओर  धागे  जाएगे
 शोर  उन  घुल्क्ों  पथ  करों  ओर  फ्लोस्ों  का  पता  लगाएगे  जो  पंचायतों  द्वारा  विनियोजित  किए  जा
 सकते  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  रूप  में  हम  स्यं  जो  कुछ  करने  के  लिए  तंपार  हैं  उससे  अधिक  करने  के
 लिए  हम  राज्य  मंडलों  से  अपेक्षा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जवाहर  रोजगार  योजना  के  माध्यम  से  एक ह

 हुई  है  ।  80  प्रतिक्षत  धनराक्षि  ग्राम  पद्यायतों  को  दी  जा  रहो  हमारा  इस
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 सिद्धास्त  को  अन्य  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाग्रों  पर  लागू  करते  का  प्रस्ताव  है  ।  अपने  स्व्रयं  के

 विकास  में  लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  क्षोर  कोई  अच्छा  तरीका  नहीं  हो  सकता  है  '  भ्रष्टाचार

 ओर  भाई  मतीजा  वाद  को  कम  करने  के  लिए  इसमे  बेहतर  ओर  कोई  अच्छा  तरोका  नहीं  हो  सकता

 जिस  व्यवस्था  का  हमने  प्रस्ताव  किया  है  वहु  एक  प!रदर्शो  ब्यवस्था  है  '  एरू  गांव  में  अधिकांश
 मतदण्ता  बिकास  की  णोजनाओं  के  माबो  लाभ  भोगो  होते  प्रत्येक  मावी  लाम  मोगी  को  पता  होना

 लाहित  कि  क्‍या  योजनायें  उपलब्ध  योजना  में  कितना  घन  लगा  है  ।  क्या  ओर  कंसे  घन  खर्च  किया
 जा  रहा  कोई  भी  पंच  या  सरपंच  जो  लोगों  को  घोखा  देता  है  वह  लोशों  द्वारा  निकाला  दिया

 +
 उसके  लिए  इस  भ्रष्टाचःर  के  परिणामों  से  भागने  का  कोई  रास्ता  नहों  है  ।

 अब  मैं  देश  के  उन  भागों  की  बात  करूगा  जिन्हें  हम  इस  व्ण्वस्था  से  मुक्त  रख  रहे  हैं  या
 जिनके  सम्बन्ध  में  सुधार  क'ने  हेतु  विदोष  प्रावधान  किये  गए  पूर्वोत्तर  में  एक  छितरी  आबादी
 बाला  आदिवासी  राज्य  है-जिसे  बगर  किसो  सुधार  के  पंचायतों  राज  को  धपनाने  में  कोई  दिक्कत  नहीं

 रह  अरूणाचल  प्रदेश  राज्य  विधेयक  मे  इस  बात  को  मान्यता  दी  गयी  है  कि  पूर्वोत्तर  के  अध्य
 तोन  राज्यों  मेघालय  ओर  मिजोरम  में  जश  पचरायतीराज  जंसोी  स्वायत  शासन  वाली
 पारम्पिरिक  व्यवस्थायें  हैं  :  उन्हें  सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए  ।  क्षेत्र  देश  को  नाग।लेंड  के  ग्राम
 विकास  बोर्डों  का  अध्ययन  करना  चाहिए  ओर  उससे  क्षिक्षा  लेनी  इन  तोन  राज्यों  मे
 रिक  डपबस्था  को  बने  रहने  दिया

 इसी  तरह  छठो  मतृसुचो  में  शामिल  क्षेत्रों  जहां  स्वायत  जिला  परिषदें  स्थापित  को  गयी

 हम  नहों  चाहते  हैं  कि  वहा  इतने  ध्यान  से  बनाई  गई  व्यवस्था  को  छेड़ा  ज।ए  ।  इसो  धिद्धान्त  पर

 हम  इस  विधेयक  को  म'णपुर  के  जिश्ला  परिषद  क्षेत्रों  ओर  पद्चम  बंगाल  के  दाजिलिय  पवंतोय  जिले
 में  गोरखा  पवंवीय  परिषद  के  क्षेत्रों  पर  ज्ञागू  महों

 जहां  तक  सथ  शात्चित  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  विधे4क  में  राष्ट्रपति  को  यह्‌  अधिकार  दिया  गया
 है  कि  धह  संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेकिसी  एक  माग  या  पूरे  क्षेत्र  में  विधेयक  के  उपबन्धों  को  निर्धारित  कर
 सकता  विस्तारित  कर  सकता  है  या  उसे  उपाचरित  कर  सकता  है  |  यह  इस  तरह  से  बनाया  गया
 है  कि  इस  बात  को  सुनिदिब्रत  किया  जा  सका  कि  यह  निफाबार  द्वीपसमूह  लक्ष्यद्वोप  और  पांडिचेरो
 जंत  क्षेत्रों  को  पारम्परिक  या  नवजात  संस्थानों  पर  गलत  प्रभाव  न  डाले  तथा  दिल्ली  जसै  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  की  विक्षेष  विश्चिष्टिताओं  को  ध्यान  में  रखा

 इसो  तरह  पांचवी  अलृसुचो  में  हा'मिल  क्षेत्रों  में  यह  राज्यपाल  की  इच्छा  पर  निर्भर  है
 अपने  मम्त्रिपरिधद  को  सहायता  तथा  सलाह  पर  कि  वह  ऐरी  छार्तों  का  निभ्भारण  करे  जिससे
 पंचायती  राज  इन  क्षोत्रों  में  मी  लाया  था  जा  सकै  ।

 विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  संक्षोष्न  के  प्रभावी  होने  की  तिथि  से  एक
 बदं  के  मीतर  हो  संविधान  के  प्रस्तावित  नोंवें  माग  के  अतुरूप  सभी  राज्य  विधान  मण्डल  अपने-अपने
 राज्य  कै  कानून  बनायें  ।  तथापि  हुम  यह  बात  मानते  हैं  कि  अधिकांश  राज्यों  में  कुछ  में  इसी  वर्ष  हाल
 हो  पंचायतराज  संस्थायें  चुनो  गयी  विधेयक  में  इन  पक्षयतों  को  उनकी  श्रवाधि  के  समाप्त  होने
 तक  जारी  रहने  रा  प्राधिकार  दिया  गणएा  है  यदि  राज्य  विध'न  मणहल  अन्यथा  फंसला  #  हम
 थाक्षा  करहे  हैं  इस  विधेयक  के  पारित  होने  तथा  राज्य  विधान  का  इसके  उपबन्धों  के  अनुरूप
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 मिलान  करने  के  बीच  के  अम्तरास  का  उपयोग  राज्य  सरकारें  नयी  व्यवस्था  के  कायंकरण  पर  गहराई
 से  विचार  करने  में  करेंगी  ।

 पंचायतों  छो  उनकी  आवद्यकतानुरूप  कर्म  घारी  देने  हम  इस  बात  का  प्रस्ताव  नहीं
 करते  हैं  कि  सरकारी  कमंचारियों  की  वाथिक  गोपनीय  रिपोर्ट  पंचायत  स्तर  पर  चुने  हुए  प्रत्िनिधियों
 द्वारा  लिखो  जायें  बहिक  जिला  स्तर  पर  सरकारी  कमंचारियों  को  प्रक्षिक्षित  करता  होगा  और  उनको
 बदलते  पन्विक्ष  में  नए  उत्त  रदायित्गों  को  निमाने  के  लिए  प्रेरित  करना  होगा  |  हमें  जिला  स्तर  पर
 अधिकारियों  ओर  निर्वातित  पंचायतों  के  बोच  प  रश्परिक  सम्मान  और  विश्वास  की  भावना  का
 निर्माण  करना  होगा  ।  हमारे  लोकतन्‍्त्र  में  राज्यों  ओर  केन्द्र  में  अन्य  स्तरों  पर  सरकारी  कमंवारियों
 और  निर्वावित  प्राधिकारियों  ने आपसी  सहयोग  से  मिलक्रर  कार्य  करना  सीख  लिटा  इस  प्रकार
 का  सोह  दंपूर्ण  सम्बन्ध  जिला  स्तर  पर  सरब्यारी  अधिकारियों  ओर  पंचायतों  के  बोच  भी  होने  चाहिए
 हमें  आशा  है  कि  राज्य  सरकारें  जिला  प्रशासन  के  विनियधित  और  विक्रास  कार्यों  के  बीच  दरार  पेदा
 करने  का  लोभ  का  प्रतिरोध  करेंगो  |  इममें  समन्वय  होना  चाहिए  क्योंकि  यह  तो  बेवल  विक्षासोन्पुक्ष
 प्रशासन  के  द्व  रा  ही  हो  सकता  है  कि  एक  विनियमन  अधिकारों  कानून  और  व्यवस्था  के  संकट  को

 पहले  से  मांपने  या  इसके  होने  पर  ठोक  करने  के  लिए  आवह्यक  सम्पक॑  ओर  सम्बन्ध  स्थापित  कर
 सकता  है  ।

 हम  इस  बात  के  प्रति  बहुत  सजग  हैं  कि  यह  विधेयक  ग्रामोण  भारत  में  स्वयं  को  लोकतन्त्र

 तथा  निचले  स्तर  पर  विकास  तक  हो  सोमित  रखे  ।  हमें  ऐसी  ही  चिन्दा  देश  में  बढ़ती  हुई  शहरी
 और  अर्धशहरी  जनसंरूया  के  सम्बन्ध  में  करनी  चाहिए  ।  इस  बात  के  |लए  सरकार  का  सत.क  सभा  के
 अगले  सत्र  में  एक  प्रमुख  विधान  लाने  का  प्रस्ताव

 हम  अपना  ध्यान  सहकारो  आन्दोलन  को  नया  रूप  देने  उपस्तका  नवीकरण  ओर  कायाकल्प  करने
 पर  जिसे  पंडित  जी  ने  हमेशा  पंचायती  राज  का  एक  आावदयक  अग  भाभा  है  ।

 हम  इस  समा  में  इस  विधेषक  को  बरगर  किसौ  पूर्वोदाहरण  के  काफी  विच्वार  विमर्श  ओर

 राष्ट्रीय  बदस  के  उपरान्त  लाये  हमने  सारे  देश  को  पंचायती  राज  के  दस  हजार  से  अधिक
 प्रतिनिधियों  से  परामर्श  किया  है  '  हमने  पंचायती  राज़  के  सम्बंध  में  मारत  सरकार  के  जिला

 मुख्य  संचिवों  ओर  संचिवों  सहित  विभिन्‍न  स्तरों  पर  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  चर्चा  को

 है  |  हमने  पंचायती  गाज  मत्रियों  ओर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  बेठक  को  हैं  ।  हमने  यह  वाद
 विवाद  राजनेतिक  पर  पार्टो  मंचों  पर  और  संसदीय  परामक्षंद/त्री  समिति  में  भी  छिया  है  ।

 हमारे  प्रस्ताव  आपके  सामने  हैं  लेकिन  हमारे  दिमाग  बन्द  नहों  आने  वाले  महीनों  में  हम
 ब्राष्या  करते  हैं  कि  इन  प्रस्ताकों  के  बारे  में  सारे  वेश  में  व्यापक  वाद  विवाद  होगा  ।  हम  इस  तरह  की
 छर्चाओं  को  विपक्षी  दलों  ओर  मुख्य  मंत्रियों  के साथ  करने  के  लिए  तंयार  हम  निःसन्वेह  सभा  में

 रखे  गये  सुझावों  पर  पूरा  ध्यान  हम  सर्वेसम्मत्ि  चाहते  हैं  लेकिन  हम  किसो  भी  चुनोती  का

 सामना  करने  को  तेयार  हम  लोगों  के  अधिक्कारों  के  लिए  हम  लोगों  के  वास्ते  लोकतन्त्र  कै
 लिए  हम  लोगों  के  विकास  के  लिए  लड़ेंगे  ।  हम  मारत  की  के  बारे  में  सबसे  अधिक

 चिन्नित  जो  प्रस्ताव  हम  सभा  के  समक्ष  रखते  हैं  वे  वास्तव  में  हमारे  प्रस्ताव  नहीं  होते  हैं  वे  मारत
 की  जनता  के  प्रस्ताव  होते  हैं  '  हमने  पंचाययोी  राज  का  यह  अनुभव  देक्ष भर  से  एकत्र  किया  अच्छा

 अनुमव  तथा  बरा  कांग्र धर  द्वारा  चलाई  जा  रही  सरकारों  का  अगुमय  ओर  अन्य  दलों  द्वारा
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 चलाई  जा  रहो  राज्य  सरकारों  का  अनुमव  हमारे  पास  इस  थत्ुमव  को  एकत्र  करके  इपें  मथ  दिया
 गया  इस  मंथन  से  अमृत  निकला  है  जो  हम  बांटना  चाहते  हैं  ।

 हमारा  प्रजातन्त्र  उस  अवस्था  पे  पहुंच  गया  है  जहां  लोगों  को  पूर्ण  भागीदारी  में  ओर  अ्रधिक

 देरी  करना  असहनीय  है|  हमारे  ऊपर  यह  श्रारोप  लगाया  गया  है  कि  हम  इस  बिघेयक  को  हंड़बड़ी  में

 में  पारित  कर  रहे  कोई  हड़वड़ी  नहीं  कई  वर्षों  से हम  पंचायती  राज  १२  कई  विभिन्‍न  स्तरों
 पर  सुप्रपारित  विचार-विमर्श  करते  आ  रहे  इस  देश  के  जन  जीवन  में  कोई  भी  व्यक्ति  हमारी
 मंज्ाओं  से  अनभिन्न  नहीं  है  हमारे  माननीय  राष्ट्रपति  जौ  ने  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  दिये
 अपने  माषण  में  इस  विषय  पर  प्रमुख  कानून  बनाने  का  उल्लेख  किया  था  जो  सरकार  आगे  माना

 बाहतो  अब  हमने  वह  वायदा  पूरा  किया  जो  लोग  दसे  चुनावी  आडम्बर  कह  कर  इसको  निन्‍्दा
 करते  वे  ऐसे  लोग  है  जिनके  सामन्तवादी  हित  लोगों  के  पास  सत्ता  पहुंचने  बर  समाप्त  हो  कायेंगे  ।

 )  मैं  जब॒  कमी  सत्ता  के  दलालों  थोर  सामम्तवादी  हितों  की  बात  करता  हूं  तो  इसे

 हमारे  कुछ  दोस्तों  को  गहरो  चोट  पहुंचती  है  ओर  उसके  लिए  मैं  उनसे  क्षमा  मांगता  हूं  परन्तु  यह
 लड़ाई  जनता  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  दे  शोर  विपक्ष  हारा  कही  जाने  वालो  हर  बांत  के  बावजूद  हम
 यह  लड़ाई  लड़ेंगे  ।

 हमें  जनता  पर  मरोसा  इमें  जनता  पर  विष्वास  जनता  को  अपने  भाग्य  तथा
 देश  के  माग्य  का  निणंय  करना  चाहिए  ।  मारत  को  जनता  के  लिए  हमें  मधिक  से  अधिक  प्रशातन्त्र
 भत्ता  का  हस्तांतरण  सुनिषविचत  करना  सत्ता  कै  दलालों  का  ख/त्मा  होना  चाहिए  ।  हमें  जनता
 को  सत्ता  सोपनी  चाहिए  ।  )

 शो  सो०  माधव  रेड्डी  :  महोदय  विधेयरू  को  पुर:स्थापित  करते  समय  अपने
 माननीय  प्रधान  मत्री  को  काफा  हम्बा  बकतक्य  देने  की  अनुमति  दी  हमने  यह  मोटिस  दिया
 है  कि  हम  व्घियक  को  पुर.स्थापत  करने  का  विरोध  हम।रे  नोटिस  आपके  पास  लम्ब्ति
 पढ़े  हैं  शोर  मैं  हूं  कि  आप  हमे  प्रधान  मन्रो  द्वारा  किये  गये  विचारों  पर  बोलने  को
 भति  दें  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  वाव-जियाद  पर  अनुमति  देने  क ेलिए  हम  सभा  का  सत्र  कस  तक

 के  लिए  बढ़ा  सकते  हैं  ओर  हम  कल  इस  पर  बहस  कर  सकते  हैं  ।

 हमनें  जानबूस  कर  इस  सत्र  में  बहस  नहीं  करने  का  निर्णय  लिया  था  क्योंकि  हमने  सोया  था
 कि  मध्यवर्ती  अवधि  में  पक्ष  के  लिए  बहस  करनमे  हेतु  पर्याप्त  समय  होगा  क्‍योंकि  हम  कांग्रंस  दल  के
 श्ोग  इस  पर  दो  वर्ष  से  चर्चा  कर  रहे  विपक्ष  न ेजनता  को  अनदेखा  कर  दिया  इसलिए  हमने
 सोचा  है  कि  हम  अगले  सन्न  में  इस  पर  बहस  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कई  सदश्ष्यों  से नोटिस  मिले  हैं  जो  विधेयक  की  पुर:स्थापना  का  विरोध
 करना  चाहते  हैं  ओर  मैं  प्रत्येक  दल  से  एक  सदस्य  को  बोलने  को  अनुमति  दू  गा  ।

 रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  नहीं  ।  कृपया  नई  परम्परा  शुरू  मत  कौजिए  ।

 प्रोਂ  मधु  दष्डवर्ते  :  जब  कमो  किसी  विभेयक्ठ  को  प्रस्तुत  क्या  जाता  है
 तो  ऐसा  नहीं  होता  कि  कोई  रू  पूर्णतया  विरुद्ध  होता  कुछ  उपयनश  होते  हैं  जिनके  बारे  में  कोई
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 ठोस  सुझाव  देना  चाहता  है  तथा  टिप्पनियां  करता  चाहता  है  ताकि  विधयक  को  वेधानिकता  को  खतरा
 न  वक्‍ताओं  पर  एक  दल  शै  एक  वक्‍ता  की  पाबब्दो  मत  लगाइये  ।  जो  नाम  दिये  बये  हैं
 आप  उन्हें  अपने  घुकाव  देने  को  अनुमति  दीजिए  और  क्षाप  यह  ध्यान  में  रखिए  कि  सभी  20  सदस्य
 संक्षेप  में  बोले  |  एक  ऐसा  प्रजाताण्त्रिक  आदह्म  है  जिस  पर  विकेन्द्रीकरण  तथा  सत्ता  के  हस्तांतरण  के
 सम्बन्ध  में  समी  एक  मत  परस्तु  केवल  कार्य  प्रणाली  के  प्रहत  पर  निर्णय  किया  जाना

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्होने  तोटिस  में
 सभा  को  विघाणे  सक्षमता  को  चुनोती  दो

 अनेक  साननोीय  सदस्य  :  जो  जो  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हाँ  उन्होने  ऐसा  किया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइये  ।  अगर  आप  गर्म  न  हों  तो  सारा  काम  ठोक  हो  जाये  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  सुनिए  ।  वदि  विधेयक  को  पुरःस्थाधित  करने  हेतु  अनुमति  के  लिए  कई

 सदस्यों  द्वारा  उस  प्रस्ताव  का  विरोघ  करने  की  अनुमति  मांगी  जाती  है  तो  अध्यक्षपीठ  उन्हें  अपने  में  सै

 एक  वक्ता  चुनने  के  लिए  कह  सकती  है  जो  विधेयक  के  प्रसारो  सदस्य  के  वक्ष्तज्य  केने  के  बाद  वक्तव्य
 दे  सकता

 )

 अध्यक्ष  महोदय  ४  मैंने  अपनी  बात  बमो  पूरो  नहीं  ढ्ी  है  ।  मैं  केवल  यही  कह  रहा  हूं  कि  हमारे
 पास  ऐसे  20  सदस्य  हैं  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  नियम  का  परस्तु  का  बहुत  स्पष्ट  है  जब  कमी  इस  आधार  पर  प्रस्ताव
 का  विरोध  किया  जाता  है  क  विधेयक  में  सभा  की  सक्षमता  से  बाहुर-कानून  बनाने  का  उपक्रम  किया
 गया  है  *'

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  यह  पुरःस्थापित  करने  की
 अवस्था  उनके  ववतथ्य  देने  का  प्रदन  उस  समय  उठेगा  जब  वे  का  विरोध

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी
 '

 हम  पुर:स्थापना  का  ही  विरोध  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इसे  सम्माल  सकता  हूं  ।  आप  क्‍या  कह  रहे  थे  ?

 ओऔी  सौ०  माथथ  रेड्री  :  तियम  72  के  परस्तुक  में  कहा  गया  है  :

 जब  प्रस्ताव  का  इस  आधार  पर  विरोध  किया  जाये  कि  वह  विधेयक  ऐसे  विधान
 का  सूत्रपात  करता  है  जो  समा  को  विधायनी  क्षमता  से  परे  तो  अध्यक्ष  उत्त  पर  पूर्ण  चर्चा

 की  अनुशा दें  सकैंगा  ।”
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 अध्यक्ष  महोदय  :  पूर्ण  चर्चा  नहीं  सकतो  ।  परन्तु  मेरे  बिचार  में  मैं  कई  लोगों  को  अनुमति
 दे  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  थाप  हमेशा  नाराज  रहते  मेरे  साथ  यही  समस्‍या  यदि  आप  चुप  रहें
 हो  हम  इप्तका  समाध्यन  कर  सकते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  कि  हम  कई  सदस्यों को  अनुमति दे  सकते  हैं  |  मैं  प्रत्येक  दल  में
 सै  दो  सदस्यों को  भी  अनुमति  दे  सकता  हूं'*****

 अध्यक्ष  महृप्दय  ।  मुझे  नोटिस  मिल  चके  हैं  ।

 ओ  राजोव  गांधो  हम  चाहते  हैं
 कि

 समा  को  यह  ज्ञात  हो  कि  विधेयक  का  विरोध
 करने  वाले  20  लोगों  के  नाम  क्या  है  ।

 )

 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :
 आप  उनसे  हमारो  संरक्षा  कोजिए  ।  हम  कुछ  मुह  उठायेंगे  जिससे  विधेयक

 को  मजबूत  किया  जा  सके  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनको  बात  सुन  रहा  था  ।

 )
 श्रो०  सषु  दण्डवते  :  प्रधान  मंत्री  द्वरा  उकसाये  जाने  वाला  मैं  अन्तिम  व्यक्ति  हैँ  ।  परन्तु  मैं

 आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  कुछ  सर्वेधानिक  मुद्दे  उठाये  जाते  वे  पूरे  देश  के  सरकार
 तथा  विपक्ष  के  लिए  सहायक  होते  हैं  |  उदारगण  के  तौर  पर  राज्यपाल  के  बारे  में  प्रत्म  मह्े
 खुशी  है  कि  मेरो  बात  पर  ध्यान  दिया  गया  था  और  उस  विच  र  को  छोड़  ढिया  गया  वेघानिकता
 पर  बहस  के  दोरान  आप  पायेंगे  कि  बहुत  से  मुहं  जो  उठाये  जायेंगे  उनसे  राष्ट्र  स्तर  पर  चर्चा  होगो
 थोर  हम  एक  मत  पर  पहुंच  जायेंगे  ।  यही  उद्देष्य  है  ।

 तो
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  बहुत  ठदारता  से  विद्वार  करूगा  ।

 अध्यक्ष  महोदग्र  :  इसके  लिए  हमें  कितने  समय  को  जरूरत  होगी  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  जो  लोग  बोलेंगे  वे  यह  बात  ध्याक्ष  में  रखेंगे  ओर  यदि  आप  सदस्यों  हारा
 कहो  गई  बात  सुनेंगे  तो  शाप  आन  जायेंगे  ।  हमें  छिछ्दोरे  तरू.-वितकों  में  नहों  हे  कोन
 जनता  का  समथक  है  ओर  कोन  जनता  का  विरोधों

 पड़ना  चाहिए

 लागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  में  राफ्य  मंत्री  ह्िवराज  थोी०  यह्‌
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 बहस  केवल  समा  को  विधायिनो  क्षमता  पर  हो  हो  सकती  है  ओर  यदि  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  हैं
 कि  उन्हें  इस  विधेयक  पर  आपत्ति  है  तो  हम  डन  लोगों  कै  नाम  जानना  चाहते  हैं  जिन्हें इस  पर  आपत्ति

 ]

 शश्यक्ष  महोदय  :  मैं  जवाब  दे  दू  गा  ।

 )

 ]
 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  यह  सिफ्ध  राजनौतिक  दादागिरो  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  मुझ  पर  क्‍यों  नहीं  छोड़  सकते  मैं  इसे  सम्माल  सकता

 हूँ  ।

 ब्रो०  ग्त्घु  वच्छबते  :  ऐसा  नहीं  है  किये  20  सक्षस्य  दोषी  er  )
 औ  वोी०  पाटिल  :  मैंने  अपनी  बात  पूरो  नहीं  की  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  धाप  मुझे  रुलिग  करने  की  जिये***

 )

 ]
 श्री  एस  जयपाल  रेड्डी  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदत  है  ।

 झऔ  शवराज  वी०  मैंने  अपनी  बात  पूरी  नहीं  की  है  ।

 |
 अध्यक्ष  महोदय  +  आप  कया  बोल  रहे  हैं  ।  हहें  बोल  लेने  बाद  में  आप  बोल

 लेना  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  वहीं  शनता  हूं  ।  बात  की  बिन्‍ता  क्यों  करते  हैं  ?  मैं  इसे  सम्माल
 मैं  इसे  रह  कर  हु

 अध्यक्ष  बहोबय  :  ये  आपको  बोअनदे  को  अनुमति  दया  ।  मैंने  प्रो०  मघुजो  को  अशुमति  दो  छी  ।

 मैं  भापको  बनुमति  तु
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 पहुले  उनको  बोल  लेने  दो  ।

 :  1989

 )

 ]

 श्री  असल  दत्ता  :  निगम  उदधुत  करने  को  तियम  कया  वे  किस  नियम  के
 बश्तगंत  बोल  रहे  हैं  ?  )

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  महोदय  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रएन  )
 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  इस  समय  केवल  एक  महू  पर  ही  चर्चा  को  जा  सकती  है  और  वह

 यह  है  कि  यह  समा  विधायी  रूप  से  ध्क्षम  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  बहुत  से  बहों  पर  चर्चा  क्रो  जायेथी
 ओर  यदि  उन्हें  इस  तरह  से  पेश  किया  जाता  है  कि  गलत  फहमी  उत्पभ्न  हो  सकती  है  श्लोर  यदि  इसका
 उत्तर  नहीं  दिधा  जाता  है  तो  इससे  गलतफहमी  उत्पन्न  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वे  सिर्फ  एक
 मुद्दे  पर  बोल  सकते  हैं  कि  यह  सभा  विधायो  रूप  से  सक्षम  है  अथवा  नहीं  ।  अब  हम  यह
 जातना  चाहेंगे  कि  क्या  वे  इस  विधायो  सक्षमता  का  विरोध  करते  हैंया  वे  सेढान्तिक  तोर  पर  ह्ठी
 इसका  विरोष  कर  रहे  यदि  वे  सेद्धान्तिक  तोर  पर  विरोष  कर  रहे  हैं  तो  यह  एक  अलम  बात
 मुद्दा  यहो  है  कि  क्या  वे  इस  समा  के  विधायो  रूप  से  सक्षम  होने  का  वविरेथ  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  ।  कृपया  पहले  मुक्त  इस  बिषय  का  लिपटारा  करने  दीजिए  जो  उन्होंने  उठाश
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  ने  है  कि  यह  विधेयक  एक  ऐसे  विधान  से  संबंधित  है
 को  सभा  को  विधायी  सक्षमता  से  परे  है  ||  यही  बात  कही  गयी  है  ।

 प्रो०  मधु  वंडवते  !  हम  इस  सभा  को  विधायी  सक्षमता  को  चुनोती  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदग्न  :  जी  ठोक  ठोढ़  तुम्हें  क्या  तकलीफ

 ]
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  इस  सभा  में  दिधायी  सक्षमता  को  चुनोतो  नहीं  दी  जा  सकती  यह

 उनकी  समक्ष  है  !

 -
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनसे  पूछ  लू  गा  ।  1

 ]
 हु

 ..  श्री  विनेश
 गोस्वामी

 :  मैं  गाननोय  भ्रधात  मंत्री से  एक  स्पल्डोकरण
 आराहंता  मौनमौय  प्र्शन  संत्रो  मै  एक  बांत  कही  है  ।  मैं  उसका  स्पष्टोकरण  चाहूँगा ।

 इस  विधेयक  पर  वे  एक  राष्ट्रीय  बहस  कराना  चाहते  साथ  हो  वे  20  पदस्‍्यों  कै  नामों का
 ६:

 34



 25  1911  संविधाण  संशोधन  विषेयक

 भी  जिक  करते  क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  इस  विधेयक  का  किसी  मो  प्रकार  का  आलोचनात्मक
 परीक्षण  करना  राष्ट्र  विरोधी  बाठ  है  ?  क्‍या  उनका  यहो  कहना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  बात  नहीं  हुई  ।

 )
 ]

 अयष्क्ष  महोदय  ।  मैंने  इसे  €ह  कर  दिया  है  ।

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :  राष्ट्रीय  थहस  के  दोरान  हम  इस  विधेयक  का  आलोचनाट्मश्ष  परीक्षण
 करेंगे  ।  कया  इसका  अर्थ  राष्ट्र  विरोधी  होना  है  ?

 भो  बसुदेव  आचाये  /  वह  20  सदस्यों  का  क्यों  नाम  चाहते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  ४  मैंने  श्री  काब॒ली  को  अनुमति  दी  है  ।
 ता

 ओर  अब्दुल  रक्षीद  काबुलो  :  आपकी  अन्तुपति  से  मैं  कहना  चाहूंगा**
 )

 भी  राजीव  गांणी  ।  माननीय  सदस्य  मे  मुझसे  एक  प्रएन  पूछा  यदि  आप  जु्े
 अवसर  प्रदाम  करें  तो  मैं  इसका  उत्तर  दू  )

 मुझे  अमी-अमी  लोक  समा  संबिवालय  से  ए७  परिपत्र  प्राप्त
 है  जिसके  अनुसार  विधेयक  का  विरोध  करते  वाले  20  सदस्य  निम्मलिलित  (1)  श्री  सी०  माधव

 रेड्डी  (2)  ह्रो०  मधु  दण्डवते  (3)  श्री  बिनेश्ष  गोस्वामी  (4)  श्री  एस०  जयपाल  रेह्टी  (5)
 श्रो  ब्रज

 बन  रियान  (6)  श्रोमती  विभा  घोष  गोस्वामों  (7)  श्रो  अजित  कुमार  साहा  (8)  श्री  रेशपद  दास

 (9)  श्री  आनन्द  पाठक**ਂ

 झो  एस»  जयपाल  रेड्डो  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रएन  नहीं  है  ।

 )
 री  राजीव  गांधो  :  (  भ्रो  जायनल  अबेदिन  (11)  श्री  मानिछ  सान्याल  (12)  श्री  बो०

 एन»  रेड्डो  (13)  श्री  सेफुदीन  चोधरो  (14)  भ्रो  पुर्ण  चन्द्र  मलिक  (15)  श्री  अनिल  बयु  (16)  श्री
 विद्वास  (17)  श्री  बसुदेव  आच्षायं  (18)  श्री  श्ोमनाथ  चटजों  (19)  श्री  हन्नान  मोल्लाह

 कोर  (20)  श्री  अमल  दत्ता  ।  न  सोगों  ने  इसका  विरोध  किया  यह  लोक  संचिवालय  का
 परिपत्र

 महोदय  :  वास्तव  में  मैं  इस  बिवाद  को  नहों  समझ  सकता  हूं  |  कृपया  व्यवस्था  बनाये

 रखें  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  ।  मुझे  धापको  यह  बात  अवक्ष्य  बता  देनी  चाहिए  कि  सम्मा  में  किसी

 हर
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 बात  की  बहाते  का  यह  तरीका  नहीं

 ओऔी  अमल  उन्हें  परिपत्र  ध्वाप्त  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  क्या  आप  मुझे  उसकी
 एक  प्रति  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसको  व्यास्या  कक  मैं  इसकी  व्याख्या  कर  सकता

 ]

 अब  में  थबाब  टू  मैं  आपको  बताता  हूं  ।

 झी  अमल  दत्ता  :  अब  तामों  का  जिक्र  कर  दिया  गया  यदि  बांप  किसो  व्यक्ति  को  बोलने
 की  बमुस्द्वि  देढे  हैं  तो उसके  याम  का  पता  चल  जायेगा  ।  जो  हथ  कहना  चाहते  हैं  वह  भी  मालूम
 होगा  ।  इन  नामों  का  पता  क्‍यों  चलने  दिया  गया  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रए्न  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  यही  बता  रहा  हूं  ।  थाप  सुनते  क्यों  नहीं  हैं  ।

 िमुधाद  ]
 मैं  इसका  उत्तर  दे  रहा  आप  जब  मृश्षसे  प्रवन  कर  रहे  हैं  मैं  आपको  उत्तर  दे  रहा  हूं  |

 बाइंट  श्राफ  भार  ९  बाद  में  पहले  सुब  तो  थोजिए  ।

 जिनुंबाद  ]

 बह्ली  बात  मैं  आपको  बताने  को  कोछशिए्ा  कर  रहा  हूं  ।  कृपया  मेरो  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  जा  मतन्रो  विधेयक  प्रस्तुत्त  करते  है  उन्हें  यह  दी
 जातो  यही  सामास्य  प्रक्रिया  ऐसा  अचानक  नहों  किया  बया  है|  उन्हें  हसको  खम्मकारो  दो
 थाती  है|

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  पृ  सकते  यदि  मैं  गलत  कह  रहा  हूं  तो  आप  इसको  जांच

 कर  सकते  है|  आप  इसको  जाँच  कर  सकते  इस७  अभिलेख  भी  मोजद  कोई  भो  व्यक्ति  इशमें
 परिवषतेन  नहीं  कर  सकता  जप  यह  बात  मासूम  कर  सकते  प्रत्येक  जो  कि  विधेयक
 प्रस्तुत  करता  उसे  यह  दी  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।  कृपया  बेठ  जाइये  |  मैंने  अयो  धपक़ी  बांत  समाप्त  नहीं
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 श्री  एम०  पी०  एल०  श्ोसू  :  मैंन  मो  एक  नोटिस  दिया  है  ।

 ]
 लष्यक्ष  महोदय  :  मेंने  सुन  लिया  अगर  आपने  लेट  विया  तो  में  क्या  करू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  थाप  इसे  देर  से  देंगे  तो  मैं  इसके  लिए  जिम्मेबार  नहों  प्रद्न  य

 है  छि  माननोय  सदस्य***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  |  माप  बैठ  जाइए  ।  आप  उन्हें  मी  बिता  किसो
 कारण  मे  क्षाप  यह  क्‍या  कर  रहें  ?  मैंने  उपके  बारे  में  पुन  लिया  मैं  केवल  इतथा  हो  कहता  हूं  कि
 कोई  प्रदन  नहीं  उठता  जब  मैं  कह  रहा  हूं  कि  आपको  बोलने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  ये  उस्‍्हें  क्यों
 बोलना  चाहिए  ।  जब  कोई  बोलता  है  तब  विदित  हो  जाएगा  |  समस्या  क्या  है  ?  मैं  तहीं  जानता  कि

 हम  इसके  पोोछे  क्‍यों  पड़ें  ?  श्री  माघव  रेह्टी  बोवें  ।

 )

 झरी  सी०  माधव  रेड्डी  :  इसे  यहां  पढ़ने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 झो  बसुदेव  आचाय॑  ।  मैं  यह  जानना  थाहता  हूं  कि  क्या  आपने  उन्हें  नाम  पढ़ने  को  अनुमति
 दी  है  ?....

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  बंठ  जाइए  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदग  :  काबुली  आप  क्‍या  कह  रहे  हैं  ?

 भी  अबुल  रह्नोद  काबुलो  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  370  में  जम्मू-कश्मीर  को  आंतरिक
 स्वायत्तता  के  बारे  म॑  कहा  गया  है  |  यह  इस  प्रकार

 अनुच्छेद  238  के  उपबन्ध  जम्मू-कृष्मीर  राज्य  के  सम्बन्ध  में  लागू  वहीं
 उक्त  राज्य  के  लिए  विधि  बनाने  को  संसद  को  शक्ति  :

 संघ  सूचो  ओर  समवर्तो  सूची  के  उन  विषथों  तक  सीमित  होगी  जिनको
 उस  राज्य  को  सरकार  से  परामर्श  उन  विक्षपों  के  स्वस्पानो  विषय  घोषित

 कर  दे  जो  मारत  ढोपिमियन  में  उस  राज्य  के  अधिभ्ििलन  को  शासित  करने  वाले  अधिमिलन
 पतन्र  में  ऐसे  विषयों  के  रूप  में  विनिदिष्ट  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  डोमिनियन  विधानमण्डल  उस
 राज्य  के  लिऐ  विधि  बना  सक्ष्ता  ओर

 उक्त  सूचियों  के  उन  अन्य  विषयों  तक  सीमित  होगी  जो  उस  राह्क
 की  धरकार  को  सहमति  थआदेक्ष  द्वारा  विनिदिष्ट  करे  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  !  आप  इसका  विरोध  कर  सकते  इप्तमें  ध्यवस्था  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।
 श्री  अबुल  रशोद  काबुनो  :  में  इसका  सम्थंत  करता  हूं  ।  मैं  इसके  पीछे  छिपो  माबना  की

 प्रश्चत्ता  करता  परस्तु  प्रदव  स्वायत्तता  का  है  |  जाप  मुझे  बताएं  कि  क्‍या  जम्तू  ओर  कइमोर  को
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 स्वायत्तता  का  अतिक्रमण  किया  गया  आप  मुझे  दिश्ला  तिर्देश  आप  मेरी  सहायता

 अध्यक्ष  महोदय  ः  मैंने  आपकी  सहायता  को  भाप  इसका  विरोध  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  अबुल  रशोद  काबुलो  :  मैं  इसका  विरोध  नहीं  करू  मैं  जानता  चाहूंगा  कि  क्‍या  जम्मू
 ओर  कष्रमोर  के  लिए  इस  कानून  को  लागू  करने  में  कोई  कठिनाई  जब  अरूणा बल  मिजो
 मेघालय  थयोर  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  कहा  गया  यह  प्रीठाद्धोव  अधिकारी  को
 जिम्मेदारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइए  |  मैं  इसे  गामंजर  करता  कुछ  वहीं  ।  रेड्डी  आाप

 बोलिए  |  आप  इस  विधेयक  का  विरोध  कर  सकते

 शो  अबुल  रशोद  काबुली  :  मैं  इस  विधेयक्ष  का  विरोध  महीं  कर  रहा  आपकी  हमारा
 मागंददांतर  करना  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपना  लिरभंय  दे  दिया  आपको  आपत्ति  मामजुर  की  जाती  यहो
 काफो  है  !  बस  काबुली  हर  बात  की  एक  सीमा  होतो  अब  बंठ  जाइए  ।

 )
 ओर  अबुल  रशोद  काबुलो  :  आप  कृपया  मेरे  प्रहन  का  उत्तर  दीबिए  ।

 अध्यक्ष  महोदग  :  श्रो  माधव  रेड्डो  जी  ।

 श्री  सी०  माघव  रेड्डी  :  मैं  इस  आधार  पर  इस  विधेवक  का  बिरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ
 हूँ  कि  कानून  बनाना  इस  समा  के  क्षेत्राषिकार  से  बाहर  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  जो  प्रकिया

 हमने  अपतायी  है  वह  असामान्य  विघयक  पुर:स्थापित  करते  समय  प्रधानमन्त्री  जो  को  थोलने  के

 लिए  कहा  गया  था  ओर  वह  बोले  ।  विभिन्‍न  विषयों  से  सम्बन्धित  उन्होंने  एक  लम्बा  मावण

 विपक्ष  को  भी  यह  हक  होना  चाहिए  कि  वह  उन  संबेध।निक  मुहों  जो  हम  था  रहे  उन

 पर  टिप्पणियां  कर  सके  ।

 मैं  इस  विधेयक  के  गुणों  छो  बात  तहीं  करना  चाहता  |  मावनीय  प्रधानमम्त्री  जो  ने  इप्त
 पक  के  विभिन्‍न  खण्डों  से  सम्बन्धित  विषयों  का  उल्लेख  किया  लेकिन  मैं  यहां  पर  यह  स्पष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  जब  हम  इस  विधेषक  का  विरोध  समा  को  विंधयी  शक्ति  के  आधार  पर  कर  रहे

 तो  इसका  अभिप्राय  यह  नहों  है  कि  हम  विधेयक्  के  समो  उपबन्धों  झा  विरोध  करते  यह
 ह्पष्टत:ः  समझ  लिया  जाना  )

 भरी  राजीव  गांधी  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  यह  स्पष्ट  करें  कि  इत्
 विधेयक  को  पारित  किए  बिता  उसके  उपबन्धों  को  कंसे  कानूनी  रूप  दिया  जा  सकता

 प्रो०  सघु  दण्डवर्ते  :  आप  पहले  उनकी  बात  तो  सुनिये  ।  तमी  आप  समझ्न  सकेंगे  ।  उनको  बात

 सुने  बिना  ही  आप  समझना  चाहते  यह  कंसे  हो  सकता  है  ?

 को  राजीव  गांधी  :  मैं  उनका  अनुसरण  नहीं  करता  चाहता  ।

 क्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  यदि  आप  उस  बहस  के  मुद्दे  को  जिसे  मैं  उठा  रहा  वहीं  सुनना
 चाहते  तो  बेहतर  होगा  कि  आप  कृपया  इसे  वापस  ले

 संबंधानिक  पहलुओों  का  उल्लेख  करने  है  पहले  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  जेसाकि  मैने

 पहले  हम  पंचायतों  राज  संस्थाओं  को  शक्तियां  धोर  अधिकार  दिये  जाने  के  विदद्ध  नहीं
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 हुम  खमता  को  और  अधिक  अधिकार  दिये  जाने  के  भी  विरुठ्ध  नहीं  हैं  ।  हमारी  पार्टी  को  सरकार  ने

 पहले  हो  इस  पंचायती  राज  व्यवस्था  को  लागू  कर  दिया  है  ओर  प्रधान  मभ्त्री  ते  मी  इसका  उल्लेख
 किया  है  ।  हमने  अनेक  उन  उपबन्धों  को  भी  लाग  कर  रखा  है  जो  इस  विधेयक  में  किए  हैं

 अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचिर  जनजातियों  तथा  महिश्नाओं  के  लिए  आरक्षण  बोर  पिछड़े  वर्गों  के

 लिए  भी  अ"रक्षण  की  श्यवस्था  को  है  जिनके  लिए  आपने  यहां  किसी  आरक्षण  की  घोषभा  नहीं  की
 »  ओर  महिलाओं  के  लिए  भी  ।

 हमने  ग्ह  सुनिद्िषत  करने  के  लिए  का  रंवाई  की  है  छ  ये  पंचायती  राज  संस्थाएं  ठोक  ढंग  से
 काम  करें  हमने  कुछेक  अधिकार  ओर  घन  उन्हें  दिए  हमने  न  केवल  पंचायतों  के  नियमित  चुनाव
 करवाये  हैं  बल्कि  हपने  उनको  विभिन्‍न  समितियों  के  सीधे  चुनाव  भी  करवाए  हैं  -***

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तया  जल  संसाधन  सन्‍्त्री  :  लगता  मै  कि  तह
 इसका  विरोध  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  विधि  मंत्री  कै  ताते  वे  मरी  बात  सुनेंगे  ?  मारत
 सरकार  ने  मतदान  के  लिए  जो  18  वर्ष  की  आयु  निर्धारित  को  है  हमने  इसे  काफ़्ो  पहले  ही  लाप  कर
 दिया

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  क्‍या  आप  सर्विधान-संशोषरू  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे  हैं
 :  हमें  मालूम  होना  चाहिये  कि  आप  किस  आधार  पर  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  सी०  माधव  रेडडो  :  मैं  दस  विधेयक  के  पुर:स्थापित  किये  जाने  के  विधायो  अधिकार  के
 थाघार  पर  विरोध  कर  रहा  हूं  जिसको  धर्चा  मैं  बाद  में  करू

 विपक्ष  के  झ्ञासन  वाली  बहुत-सो  राज्य  सरकारों  ने  काफी  प६ले  से  पंचायतो-शाज-प्रणाली  भाग
 कर  रखो  है  क्षोर  जंसा  कि  प्रधानमन्त्री  ने  स्वय॑ँ  कहा  वह  बहुत  अच्छे  ढंग  से  कार्य  कर  रहो  हैं  ।  यहां
 मुद्दा  यह  नहीं  है  कि  क्या  यह  पच्रायत  राज  ध्यवस्था  कुछ  राज्यों  में  अच्छी  प्रकार  से  ओर  कुछेक  राज्यों
 में  इसके  विपरीत  कार्य  कर  रहा  यहां  मुद्दा  यह  है  कि  क्या  इस  सम्उन्ध  में  किसो  प्रकार  का
 संवधानिक  परिवतेत  किये  जाने  की  आवध्यकता  क्‍या  प्यायती  राज  व्यवस्था  के  कार्य*र्त्ता  के
 लिए  संविधान  के  ढ़ांचे  को  प्रस्तावित  ढंग  से  बदलने  की  जरूरत  है  ;  मात्रनोय  प्रधानमत्रों  ने  संविधान
 के  अनुच्छेद  40  का  सहारा  लिया  है  जिपतमें  उनके  अनुसार  संयुक्त  उत्तरदायित्व  की  बात  कही
 गई  हैं  ।

 श्री  राजीव  गांधो  :  मैंने  अनुच्छेद  40  का  जिक्र  नहीं  किया  ।

 श्री  सो०  माघव  रेंडडो  :  आपने  तो  नहीं  बहा  लेकिन  आपके  विधेयक्ष  में  इसका  उल्लेख
 विधयक  में  यह  ।  उल्लेख  किया  है***  *''

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  अप  के  बिरोध  का  कया  आधार  है  **

 प्रो*  मु  दंडवते  :  अध्यक्ष  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  यहां  बेढे  हुए  भरी
 झंकरानन्द  ऐसे  बोलते  हैं  जसे  कि  हममें  से  कुछ  वक्ता  अधिवक्ता  हों  मोर  वह  न्यायाषीक्ष  हर  बार

 हि
 हें

 ग्रही  प्रएन  कर  रहे  हैं  कि  क्या  है  ?  उन्हें  चुप  बंठना  चाहिये  ।  वह  समा  को  अपने  विचारों |

 बवग्ठ  ररा  देंगे  ।  मु

 भरी  सोमनाथ
 खटर्जी  :  उन्हें  स्यायाधीश  होना  चाहिये  ।
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 थी  एस०  जय  उन्हें  बोफोस  के  मामले  में  का  न्‍्यायाधीक्ष  होना  चाहिये  ।

 थ्रो  सो०  भाधव  रेड्डी  :  इस  विधेयक  में  अनुच्छेद  40  के  बारे  में  ल्लेख  है  ओर  यह  कहा  गया

 है  कि  अनुच्छेद  40  में  राज्यों  और  केन्द्र  दोनों  को  संयुक्त  जिभ्मदारी  गण्हृ  पूर्ण  रूप  से  गलत  है
 क्पों#ि  केन्द्र  ओर  राज्यों  कै बीच  अधिकारों  के  विभाजन  से  अनुच्छेद  40  का  फोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 बमच्छेद  246  ही  वास्तव  में  प्रासंगिक  थनच्छेद  40  नहीं  |  अनुच्छेद  40  में  केवल  पंचायतों  के
 गठन  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  के  लिए  भीति  निर्देश  दिए  गए  अनुच्छेद  246  एक  ऐसा  अनच्छेष  है
 जिसकी  सातवीं  अनसूचि  में  यह  कहा  गया  है  कि  पंचायत  राज़  केवल  राज्यों  क्षेत्राधिकार  में  है और
 केन्द्र  का  इस  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  वास्तव  में  पंचायत  राज  संभ्थाओं  पर  केन्द्र  का  कोई
 अधिकार  नहीं  है  चाहे  बह  संवंधानिक  संशोधन  करना  हो  या  कानूस  पारित  करना  हो  संवंध।विक
 संशोधन  का  सुझाव  अदोक  मेहता  समिति  तथा  अनेक  समितियों  हरा  किया  गया  है  किस्तु  यह  चुनावों
 के  नियमित  संचालन  तक  ही  मीमित  रखा  गया  था  और  इस  विधेयक  में  बताई  थई  अभ्य  बहुत  सारी
 बातों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  क्योंकि  पंचायत  राज  विधेयक  की  सम्पृर्णं  जो  अब  पंचायत  राज

 जिसे  अब  संविधान  में  ममिलित  किये  जाने  का  विचार  वयकत  किया  गया  हैं  पूर्ण  रूप  से
 अनियमित  ओर  अनावश्यक  है  |  संवैधानिक  उपबन्ध  ओर  समथंत  के  ब्रिला  भी  पंचायत  राज  सस्थाओं
 का  गठन  किया  जा  सकता  है  पंच'यत  राज  संस्थाओं  को  चलाया  जा  सकता  जसा  कि  ऐसे  राज्यों  में
 किया  था  रहा  हैं  जहां  विपक्ष  सत्ता  में  इसो  लिए  मैं  इध  विधेयरू  का  विरोध  इस  थ्ाघार  पर  करता

 हूँ  कि  स्वंधानिक  सहाघन  आवश्यरू  नहीं  यह  अनुच्छेद  246  के  श्र्यात  संविध्मक  की
 सातवों  थनुसूबि  के  यिरुद्ध  इसो  लिए  इस  समा  की  इस  बात  को  कोई  वंधानिक  सक्षमठा  नहीं  है  ।

 )

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  भाप  जनता  से  बात  करिए
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  आप  पिछड़े  वर्गों  के  विरोधी

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  विधायी  सक्षमता  के  आधार  पर  संशोधन
 विधेयक  पुर:स्थापिक्ष  करने  का  वि"ोघ  करता  हूं  ।

 श्री  माधव  रेडढी  द्वारा  एक  उठाया  गया  है  कि  इय  संसद  को  पंचायती  प्रणाली
 के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  मैं  यह  ४ात  स्पष्ट  कशना  चाहता  हूँ  कि  हम
 जनता  को  अधिकार  देने  के  खिलाफ  नहीं  हमने  पह्चिम  बंगाल  की  जनता  को  पहले  ही  अधिकार
 दे  दिये  पव्चिम  बंगाल  में  पंचायती  चुनाव  1978  छे  अर्थात्‌  तब  है  निरस्तर  नियमित  रूप  से  होते
 रहे  हैं  जब  से  माक्संवादो  साम्यवादी  दल  की  सरकार  सत्ता  में  आई

 पह्टिजम  बंगाल  में  जब  कांग्रेस  १)  सरकार  थी  तो  18  ०यं  तक  कोई  पंचायत  चनाव
 नहीं  हुए  ।  उन्होंने  एरू  कानून  पंचाणत  1983  बनाया  था  इसके  बाद  उन्होंते  कमो  इवको
 कार्यान्वित  नहीं  किया  ।  जब  वापपन्धी  मोर्चे  की  सरकार  सत्ता  में  तो  उन्हेंने  इसे  लाग

 )  ।  जो  लम्बो  सुच्ची  यहां  दी  मई  उपको  ग्यारहबों  अनुश्रुचि  के  छप  में  सम्मिलित  किया
 यहां  जिन  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  थह  पर्चिम  बंगाल  में  पहले  से  हो  किश्तु

 पंथायती  राज  के  सफल  कार्यान्वयन  के  लिए  जिस  महत्त्वपूर्ण  बात  को  आावषयकता  है  वह  भमि  सुधार
 ओर  भूमि  जोतने  वालों  को  मूभ्रि  देना  यह  सभो  बातें  पदिचम  बंगाल  में  हैं  ।-

 प्री  सोमनाथ  चटजों  ;  धषान  मंत्री  विधेयक  $  क्षेत्र  से  भागे  निकेस  गए  अब  तो



 25  1911  संकियान  विधेयक
 रमन

 आप  को  यह  सुनना  हो  पड़ेगा  ।

 भरी  असुव्रेष  भाचाय्य  :  उन्होंने  सहकारिता  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  क्‍यों  कहा  इसका  इस
 विधेयक  से  क्‍या  सम्बस्ध

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कैबल  अपना  बताइए  आप  किन  मुद्दों  पर  विरोध  कर  रहे  हैं  ?

 भी  थो०  किशोर  चम्त्र  एसਂ  देव  :  प्रधान  मंत्री  ने  प्रायः  समोी  बातों  के  सम्बंध
 में  कहा

 भी  बलुदेव  आधचार्स  :
 गह  सभी  बातें  गेर-कांग्रेस  राज्यों  में  पहले  से  ही  पश्चिम

 आंध्र  प्रदेश  बादि  में  पथ्चायती  राज  प्रणाली  ठीक  प्रहार  से  काम  कर  रही  है***

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  बिधेषपक  किस  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  है  ?

 भी  बसुदेव  आचार्य  :  प्रधान  मंत्री  के  वक्‍तव्य  से  सरकार  का  इरादा  स्पष्ट  यह  कानून  अब
 क्‍यों  लाया  जा  रहा  है  ?  जब  कांग्रेस  को  सरकार  त्रिपुरा  में  जब  सत्ता  में  आई  तो  उसके  द्वारा
 सभी  पंचायतों  का  अतिक्रमण  कर  दिया  मया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रकार  की  बातों  की  अनुपति  नहीं  द ूगा  ।  आपको  जो  कुछ  कदना
 टीक-ठीक  फहिए  ।  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  बसुदेव  आच्रर्म  :  उन्हें  पंचायती  राज  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  पारित  करने  का

 अधिकार  नहीं  है  ।  इस  कानून  से  सं  का  मल  ढ़ांचा  बिगड़  इससे  राज्य  सरकार  के
 अधिकार  कम  राज्य  सरकारों  को  नजर  अन्दाज  करके  वे  यह  कानून  बनाना  चाहते  यदि
 वास्तविक  मंणा  नियमित  कूप  से  चुनाव  कराने  को  बस्तु  स्थिति  ग्होीं  है  किये  चनाव  कांग्रेस

 राज्यों  मे  निपर्मित  रूप  से  नहीं  हो  रहे  हैं  बरर-कांग्र  ध्  राज्यों  में  तो  नियमित  रूप
 है  होते

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  बताइए  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्म  :  वहां  नियमित  रूप  से  चमाथ  कराये  जाते  पद्िकषम  बंगाल  में  ग्राम
 पंबायत  के  33  4  तश्नत  मदस्य  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनम्‌लित  जनजाति  के  है  ओर  बहां  इस  संबध
 मैं  कोई  आरक्षण  भी  नहीं  एक  कृषि  श्रमिक  भी  के  खिलाफ  चुनाव  लड़  सकता  है  भर
 जीत  सकतਂ  जारक्षण  के  बिना  भी  पश्चिम  बंगाल  में  यह  स्थिति

 श्री  राजोव  गांधी  :  माननोथ  सदस्य  इस  स्वंघानिक  आधार  पर  विधेयक  का  विरोध  करने  उठे
 ये  कि  क्या  हम  कानून  बनाने  को  क्षमता  रखते  हैं  या  नहों  ।  किन्तु  मैंने  कोई  भी  संवेधानिक  तक॑  नहीं

 सुन  :  मैंने  विधेयक  की  विषय  बस्तु  पर  केवल  व्यक्ति  परक  ओर  विस्तृत  तक  सुने  जो  तक
 दिये  गये  वे  कानूनों  स्वरुप  ©  नहों  है  ।  ऐजा  श्रतीत  होता  है  कि  वे  विधेयक  के  विषय  पर

 बापत्ति  कर  रहे  हैं  ।  सक्षमता  को  दुहिट  से  कानूनी  तक  नहीं  है  जिस  पर  वे  शार्पात्त  कर  रहे
 ये  विषय-दस्तु  प९  आपत्ति  रहे

 -...  थी  शयुदेद:अक़दार्य::  कापने  क्या  कहा  था  ?  आपने  असंमत  बातें  कहो

 थी  राजीव  गांधी  ।  विधेयक  त्रस्तुत  करते  समय  मु्के  अपवी  इच्शातुसार  भाषण  देने  का  अवसर

 41



 सौवेधान  विधेयक  ts  1989
 कनलिज-+  भाप  ाजणडणडड.उअच  लि

 मिलता  तकनीकी  अाधार  पर  किसी  विधेयक  में  बाधा  डालना  अथवा  विरोध  करताਂ

 प्रो०  मधु  घड़वते  :  आप  इस  बात  को  अध्यक्ष  महोश्य  पर  क्यों  नहीं  छोड़  दैते  ?

 झी  राजीव  गांधी  :  मैं  इस  बात  को  अध्पक्ष  महोदय  पर  छोड़ता  हूं  ।
 प्रो०  मधु  दंडवत  :  कुछ  समय  ब!द  आप  अध्यक्ष  आप  उस  समय  ऐसा  करना

 अभी  नहीं  द  ।  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  विरोध  नहीं  करना  श्री  आधभाय॑  बाष्ो  यह  बात  समेझतों
 चाहिए  |  मैं  इसे  सलझाना  चाहता  हूं  ताकि  हम  इसे  निपटा  सके  ।  मैंने  आपको  बोलने  छा  अवसर  दिया
 है  ।  उसका  उच्चित  उपयोग  |  डसका  दुरुपयोग  मत  कोजिए  ।

 थ्रो  बसुदेव  आचार्ग  :  जब  यह  प्रणाली  परिचालित

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बोच  में  बोलकर  सारा  क्वराम  खराब  करवातें

 ]

 अर  जसुवेद  आचार्म  :  महोश्य  गया  बिषात्र  बनाने  को  कोई  आवद्यकता  हीं  पंचायत
 प्रणालो  को  ढ्ग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राजनेतिक  इच्छाध्षक्ति  को  आवश्यकता  है  ।
 कुछ  गेर-कांग्रेस-आई  राज््पों  लोगों  को  शक्ति  का  हस्ताम्तरण  सफल्नता  पूर्वक  किया  गया  है  बोर
 थन्य  राज्यो  में  मौ  ऐसा  किया  जा  सकता  है  |  केन्द्र  जारो  रुर  सफती  है  जिनेभे  पंचायत  प्रथोली  नहीं

 इस  काय  के  लिए  विधान  की  कोई  आावश्यक्ष्ता  नहीं

 ]

 कृषि  मस्त्रो  मजन  :  अध्यक्ष  महोदय  '*

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यह  एग्रोकल्चर  नहीं
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाओ  ।

 एक  सासननोय  सदस्य  :  यह  कांस्टोटयृश्वान  का  झामला

 झी  मजन  लाल  :  में  यह  +हना  बहता  हूं  कि  यह  टेक्निकल  बात  इस  पर  कानूनी  बात
 होगी  चाहिए  ।  ये  बिल  के  बारे  में  चल  रहे  हैं  भोर  अपने  प्रदेश  को  बात  कह  रहे  यह  रूह  रहे  हैं
 कि  बिल  में  यह  होना  चाहिए  ओर  हम  ने  यह  कर  अगर  डिटेल  में  बिल  को  हिस्कल्ध  करना

 तो  हाऊंस  का  समय  बढ़ा  दोजिए  ।

 अयष्क्ष  महोदवਂ  :  आप  बेठ  कोई  समय  नहीं  बढ़ाना  )
 भी  मजन  साल  :  कान  को  दृधर  से  पकड़े  या  उभर  से  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ॥ं

 भौ  भजन  लाल  :  एक  तरफ  कहते  हैं  कि  ठोक  है  और  दूसरों  तरफ  अपोंबौलत  करते  हैं।***
 )  इस  बिल  को  मुखालफत  कर  रहे  है  या  हक  में  बोल  रहै  धोप  हंस  का  समय  बढ़ा

 जिससे  इस  पर  बहस  हो  सके  ब्रोर  इस  देश  के  सोगों  को  यह  फतीਂ  लंदेतक थे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइए  ।
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मजन  साल  यह  एग्रोकल्चर  नहों  यह  कास्टीट्यूझल  का  मामला

 है।'*ਂ  |
 ***

 पंविधान  विधेशक
 नि  पे  पथा:पपन्ननननना+

 ]
 बौरेख  सिंह  राव  :  यहां  केवल  उस्हीं  लोगों  को  छोलने  का  अवसर  दिया  जाना
 जो  पंचायती  रा  संस्थाओं  में  भाग  ले  चके  हैं  जिस्हें  गांव  को  पारिस्थितियों  की  व्यक्तिगत

 धोर  ध्वावहारिक  जानकारों  और  जो  ग्राम  पंचायतों  में  मतदान  करते  हैं  ।  इस  मुद्दे  पर

 बहुत  करने  में  सदग  का  समय  क्‍यों  बरबाद  कर  रहा  है  कि  क्‍या  यह  विधेयक  आवध््यक  है  क्षयवा
 नहीं  |

 एक  साननोय  सदस्य  :  तब  प्रधान  मझनन्‍्त्रोी  महोदय  को  अपना  भाषण  वापस  लेता
 )

 प्रो०  मथु  इंडवते  :  क्‍या  आप  मुझे  अपनी  बात  कहने  देंगे  ?  घस्यवाद

 पक्ष  मुझे  इस  बात  को  बहुत  खुशी  है  कि  पंचायत  राज  विधेयक  प्रस्तुत  करते
 समय  अपने  माषण  के  दौरान  प्रभाव  मन्त्री  महोदय  ने  इस  सदन  में  यह  अाएथासल  दिया  है  कि  इस
 विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  के  बाद  वे  इस  बिषय  पर  एक  राष्ट्रीय  चर्चा  कराने  चाहेंगे  ताक्कि  इस  सदन
 में  विचार  करने  के  लिए  विधेयक  के  आने  पर  इसको  बंधानिक  सक्षमता  ओर  बहुत  से
 अन्य  मुद्दों  के  बारे  में  दिए  बए  विभिन्‍न  सुझावों  से  सत्ताकुढ़  दल  को  लाम  हो  सके  शोर
 विधेयक  पर  वियार  के  समय  इसे  भोर  अधिरू  मजबूत  बनाया  जा  सके  |.  मैं  आपको  यह
 बताना  चाहता  हूं  कि  कुछ  व्यक्तितयों  हांरा  एक  सावंजनिक  चर्चा  के  सै  राज्यपाल  की  दाक्ति  के

 धुंद्दे  को  उठाया  मुझे  इस  बात  की  खशी  है  कि  सरकार  ने  अपनी  सोमाओं  के  बावजूद  उन  सुझ!वों  के
 पक्ष  में  उत्तर  दिया  है  ओर  उन्होंने  उस  विशेष  पहल  को  छोड़  दिया  है  ।  विधयक  को  संवंध  निकता

 थोर  कुछ  ऐसे  उपब्धों  के  बारे  में  जिनके  कारण  संवंधानिकता  मान्यता  खतरे  में  पढ़  ५क्तो  है  प्रधान
 अश्त्रो  महोदय  छो  हमारी  बात  सुनभी  चाहिए  |  केवल  इस  सहन  में  हो  नहीं  अपितु  कहर  एक  राष्ट्रीय
 बर्चा  की  हम  सभी  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  णदि  वे  इस  बारे  में  आवश्यक  परिवतंन  करने  मैं
 सकल  हुए  तो  फिर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  विवय  पर  हम  सदन  का  विभाजन  करना  नहीं
 चाहेंगे  ।

 हुल  ऐसे  मुद्दे  हैं  जिनके  बारे  में  न  केवल  सर्वंसम्मति  है  अप्परितु  मतंक्य  भी  जहां  तक
 तान्तिक  विकैस्त्रोकरण  की  अवधारणा  छोर  कैस््र  सै  राज्यों  ओर  राज्यों  से  गांवो  को  शक्ति  हुस्ताम्तर्ण
 का  धस्यस्घ  है  इस  बारे  में  देझ  में  त  केबल  सवंसम्मति  है  आपिकु  मतंक्य  मो  है  ओर  मैं  ६+  ब।त  को

 दोहराना  चाहता  मुझे  इस  बात  छो  दोहराना  चाहता  हूं  |  मुझे  इव  बात  को  बहुत  ख़ुब्को  है  कि  न
 केवल  इस  सदत  में  अपितु  सदन  से  थाहर  मो  प्रधान  मस्त्री  महोदय  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  हछ
 कांग्रेसो  ओर  कुछ  येर-कांग्र सी  सरकारों  ने  भो  शक्ति  हस्तांतरण  को  कर्यान्थ्ित  किया  है**

 श्री  श्न्तोथ  मोहन  बेव  :  भो  ब०  पी०  सिंह  ने  यह  कहा  है  कि  यदि  वे  सत्त्ता  में  आते  हैं  वो  वे

 इस  शिषेवक  को  रद  छर
 ली  विश्यनरण  ऋताप  सिह  :  महोदय  मेरा  उल्लेश्ल  नाम  लेकर  किया  श्रय्ा  है  **

 ;
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 ”  जे  बचत

 भी  सम्तोष  मोहन  देव  ;  आते  सदन  को  यह  धमकी  दी  थी  कि  थाप  व्धिर्क  को  रह  कर

 देंगे***  (  व्यवधान )
 झी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  !  विधेषक  कै  जिस  भ'ग  का  उल्लेख  मैंने  रह  करने  के  लिए  कहा

 था  बहू  र/ज्य  पाल  की  मग  करन  को  दाकित  के  बारे  मे  था:*

 भी  शाम्तारास  नायक  :  उन्होंने  सदन  को  सम्पूर्ण  विधेषक  को  रहू  करने  को  ममको  दी

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  मैंने  कया  कहा  आपने  उस
 भाग  को  रह  कर  दया  आपको  आज  सदन  में  आने  का  साहस  नहीं  था  ओर  आपके  विधेषक

 प्रस्तुत  करने  से  पहले  हो  मैंने  इसे  हासिस  कर  लिया  बिरोधी  दलों  के  मिले-जुले  प्रयाक्षो  से
 जो  कुछ  मैं  चाहता  था  उसे  हासिल  कर  लिया  गया  है  ।

 ओर  राजीव  गांघो  :  क्या  में  हसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  ?

 झरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  अब  आपमें  उन  उफ्क्‍न्‍धों  को  सामने  साने
 का  स  हुत  नहीं  है  ।  जद्गा  जिकन्द्रोररण  का  सम्बन्ध  है  हुप  समी  लोग  विड्ेन्द्रो्रण  का  समणय
 करते  है  ।  विरोधी  पक्ष  ही  इसमें  सहरोग  दे  रहा  ओर  इसका  अनुपाश०  कर  रहा

 प्रो०  सघु  बंडवते  :  मैं  णह  समझ  रहा  था  कि  प्रथान  अन्त्री  महोदय  उस  उसे  उपबन्धों  के
 लिकाल  देंगे  लेकन  चुनाव  से  पहले  नहीं  ।

 शी  राजीव  गांधी  :  विरोध  पक्ष  कै  जिस  माननीय  सदस्य  ने  क्षमो-अभी  माषण  दिया  है।े
 बास्तव  में  अपनो  छाटी  सी  दुनिया  में  रहते  याद  माननीय  सदस्य  ऐसा  सोचते  हैं  कि  किसी
 चार  पत्र  द्वारा  कुछ  लिखने  अथवा  विरोधो  पक्ष  के  सदस्यों  के  कुछ  कहने  सं  हमने  अपने  विधेयकों  को
 बदल  दिया  तो  वे  पूयंतया  गलत  फहमी  में  समाचार  पत्र  में  णो-*****

 एक  साननोय  सदस्य  ;  आप  इस  मुदे  को  स्पष्ट  कौजिए  ।

 श्री  राजीव  गांधो  :  मैं  माषण  दे  रहः  हूं  ।  यदि  आप  सुनेंगे  तो  आपको  मेरी  बात  सुनाई  देनी  ।
 समाच।र  पत्र  ने  |अस  थुह  को  ठउठाथा  था  उसे  हम  पहले  हो  रहो  को  टोकरी  में  छेंक  चुके  हैं  मोर  कूड़े
 दान  में  रहने  बाले  लोगों  को  ही  यह  पता  है  कि  कड़ेदान  में  क्‍या  फेंका  बया  रूड़ंदान  में
 जो  $6  फेंका  गया  में  इसे  पढ़  मैं  इसे  पढ़कर  सुना  रहा  हूं  ।

 जिसे  कड़ेदान  में  फूरका  गया  था  उसे  मैं  कहां  उद्धृत  कर  रहा  यदि  किसो
 राज्य  का  राज्यपाल  किसी  भो  ख़मय  इस  बात  से  सस्तुष्ट  है  कि  राज्य  का  विवाम  मण्डल  कानून  के
 अमुसार  कार्य  महों  कर  रहा  है  अयवा  अबनो  शक्तियों  का  दुरुपयोग  कर  रहा  है  अथवा  जब  हित  के
 विरुद्ध  कार्य  कर  रहा  है  तो  बह  आदेश  हारा  विधान  भण्हल  को  स्थनित  अबवा  धग  कर  सकता  है  ओर
 विधान  सण्हल  में  निहित  शक्ष्तियों  का  उपयोग  करने  के  लिए  एक  प्रत्ासक  को  नियुक्त  कर  सकता

 परन्तु  जिस  मूह  को  हमने  कूह  दान  में  फेंका  है  उसे  हमने  उत्पन्न  ब्रहीं  किया  उसे  वर्ष
 1978  में  अनता  क्ासन  के  दौरान  ब्रस्तुत  किया  भया  था  ।  जिस  पे  राग्राक  को  मेंने  प़ाहै  उस  पर

 बहुत  से  लोगों  ने  हस्ताक्षर  जिनमें  श्री  एसएत०  श्म७  श्रीमती  मृणाल  नानाजो
 देश  श्री  हन्दु  माई  पटेल  श्री  दर  श्री  आर०  के  ०  हेगड़े  कि  इन  माक्तोप  २दस्य
 से  घनिष्ठ  मित्र  ओोर  सहयोगो  श्री  ई०  एम०  एस०  नम्बुदरोपाद  तथा  लगभय  20  अभ्य  लोग  कर्म
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 हित  वे  ऐसा  करना  चाहते  थे और  हमने  इसे  रह  कर  दिया  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कया  मैं  उसी  मुह  पर  आ  सकता  जिसका  में  उल्लेख  कर  रहा
 झी  ए०  चाल्स  अब  वे  अपने  मददे  को  वाउस  ले  लेंगे  ।

 मधु  बंडवते  :  महोदय  में  सदन  में  यह  उल्लेख  कर  रहा  था  कि  आज  मरी  प्रधान  अस्‍्त्री
 महोदय  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  ऐसे  कांग्रसी  तथा  ग्रेर  कांग्रंसी  राज्य  हैं  जिनमें  पंचायत

 प्रमावी  रूप  से  चल  रही  है  ।

 लोकतंत्रिक  बिकेन्द्रोकरण  के  प्रति  हमारी  वचनबद्धता  को  देखते  हुए  हमें  कुछ  सन्देह  हैं
 क्रुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  कुछ  संवेधानिक  कठिनाईयाँ  उत्ग्ग्व  हो  सकती  यदि  हम  इन  कठिनाईयों  के
 प्रति  सुरक्षਂ  करें  और  उन्हें  समाप्त  कर  दें  तथा  इस  विशेष  f  घेषक  में  उचित  संशोधन  करें  तो  उस
 स्थिति  में  हो  सकता  है  कि  इस  विधेयक  की  अच्छाइयां  बरकरार  न  रह  सक॑  इसलिए  मैं  ठोस  सुशाकष
 देता  चाहूंगा  तथा  इस  बारे  में  टिप्पणियां  मी  करूगा  ।

 हु

 संदेह  का  प्रधन  ही  नहीं  है  ।

 पहले  तो  हमें  इस  तथ्य  पर  गोर  करना  चाहिए  कि  संविधान  का  अनुच्छेद  368  हमें  दोबों
 सभाओं  में  उपस्थित  तथा  मतदान  कर  रहे  सदस्यों  के  दो-तिदहाई  बहुमत  से  संविधान  में  संशोषन  करने
 की  शक्ति  देता  है|

 1.00  म-प०
 इस  सम्बन्ध  में  काफो  मतमेद  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  ढो  गई  ओर  जो
 स्थिति  भाज  विद्यमान  है  वह  कफेशवानन्द  मारती  के व  का  फैपला  केशवानन्द  मारती  केस में  उच्च
 हम  स्थावालय  के  फैसले  ने  संविधान  के  किसी  भी  माग  को  संशोधित  करने  के  ससद  के  अधिकार  को

 बरकरार  रखा  है

 गृह  मंत्री  :  फिर  कठिनाइयां  क्या  हैं  ?

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  कृपया  मोरी  बात  सुनें  ।  श्रीमान  मुर्े  सुनेਂ  क्षमा  श्रीमान  नहीं
 बल्कि  माननोय  सदस्व  ।  वे  परस्पर  अलग  नहों  हैं  ।

 में  यही  कह  रहा  हूं  कि  केशवानन्द  मारती  के  ऋमले  में  कहा  गया  था  कि  अनुच्छेद  368  के
 अन्तर्गत  सविधान  के  किसी  मांग  में  तब्दीलो  या  सक्योधन  किया  जा  सकता  लेकिन  संविधान  को

 संशोधित  करना  एक  बात  है  ओर  संविधान  का  स्वरूप  बिगाड़ना  दूसरी  बात  ओर  इसलिए  उन्होंने

 यहीं  सौमा  रलो  कि  आप  व्नुन्छेढ  368  के  अग्तंगत  संविधान  में  सक्षोघन  कर  सकते  है  लेकन  थाप
 सबिधान  के  मूल  स्वरूप  को  नहीं  बदल  सकते  ।

 झरी  शञान्ताराम  नामक  :  इससे  मूल  ढांचे  को  मजबूतो  भिलेगो  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  |

 महूं  क्या  आप  माननीय  सदस्य  को  रोकंगे  ?  मेरे  हर  वाक्य  पर  वे  ध्यवधान  ढाल  रहे  हैं-**

 इसलिए  में  आपको  ८ताना  चाह  रहा  हूं
 आओ  हरुमाई  मेहता  :

 — rom  शिलनकी  लीक  बी  नी

 कक्ायंवाही-वृताश्त  में  सम्मिलित  नही  किया  गया  ।

 है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दो  है  ।

 प्रोਂ  सधु  दंडवते  ;  इसी  सभा  में  विधि  मंत्री  ने  बार-बार  कहा  है  ढ़ि  आज  कैसवानन्द  मारतो

 केरु  का  देश  का  कानून  यद्यपि  हम  इससे  सहमत  होने  को  तेया  नहीं  हैं  ।  मिनंवा  कैस  में  इस
 बारे  में  एक  पुनरोक्षण  याचिका  दायर  को  गई  थी  ।  यहूं  ये  समो  पहलू

 थअतः  में  भापको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  न्यावाधीक्षों  ते  संविधान  मोलिक  स्वरूप  में

 परिवतंल  करने  की  अनुमति  देने  से  इन्कार  किया  है  वहां  उन्होंने  वास्तव  में  यह  व्यास्या  यो  को  है  कि

 मोलिक  स्वरूप  कया  उन्होंने  पांबवीं  विश्वेषता  के  अन्तगंत  संविधान  का  संघोय  स्वरूप  कहा

 लिए  में  प्रधान  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  सविधान  विक्षेवश्ञों  से  परामक्ष  करके  इस  विशेष  पहल  को

 जांच  करें  ओर  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  करें  कि  कया  इस  विधेयक  से  संविधान  के  मोश्लिक  स्वरूप  में

 विक्ृृति  नहीं  आई  है  ।

 री  शञांताराम  नायक  :  आप  क्या  समझते  हैं  ?
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मुझे  लगता  है  छि  इस  पर  असर  पड़ा  है  ।  दुर्भाग्य  से  आपने  मेरे  पहले

 बाक्य  को  नदी  सुना  |  यहो  कठिनाई  हे  ।  मेरे  माषण  को  पृर्णतया  सुनिए  ।  व्यर्थ  बातें

 नहीं  कर  रहा  |  इधलिए  में  संविधान  की  सब्बीय  विदेषता  पर  गोर  करके  यह  सुविदियत
 करना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  थी  संरचना  हस  तरह  से  हो  कि  मो  लक  स्वरूप  प्रमाबित  ग  हो  ओर
 कैन्द्र  से  राज्या  ओर  राज्य  से  गांवों  को  लोकतांत्रिक  विके  +ट्रोकरण  के  प्रदांसनीय  कार्य  में  बिकृति  उत्पन्न
 गे  मेरा  मुद्रा  इस  संबध  मे  में  समा  ओर  विशेषकर  प्रधान  मतन्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  को
 को  भोर  बाकषित  करना  चाहता  हूं  कि  गह  मामला  सरकारिया  आयोग  के  क्षेत्राषिकार  के  अम्तंत

 सरकार  रिया  आयोग  मे  इस  मुहं  का  अध्ययन  किया  उम्होंने  इस  बारे  में  विचार  किया  था  कि
 पंचायती  राज  ओर  छावितयां  देने  के  लिए  कया  किया  जाना  है  ।  उन्होंने  इस  संबंध  में  कुछ  संवेधानिक  कि»
 नाइयों  का  अनतुमाब  लगाया  था  ओर  इसलिए  अश्यम्त  स्पष्ट  रूप  से  सरकारिया  आयोग  के  भ्रतिवेदन  में
 उन्होंने  कहा  कि  इसके  लिए  तोन  विकल्प  एक  विकल्प  तो  यह  है  कि  wee:  राज्य  परिषद  में
 सम्मांत  के  आधार  पर  राज्यो  द्वारा  विधान  बनाना  यह  परिषद्‌  अब  काय॑  नहीं  कर  रही  उन्होंते
 दूसरे  विकल्प  के  धस्त॒गंत  राज्यों  का  सहमति  से  कैन्द्रीय  विधान  को  परिकल्पना  को  थी  ओर  तीसरा
 विकल्प  यह  था  कि  संवंधानिक  संशोघन  करके  केन्द्रीय  विभान  लाया  उन्होंने  सावधानी  के  रूप  में
 यहू  स्पष्ट  कहा  कि  तोसरे  विकल्प  कै  हक  में  नहीं  हैं  ।”  लेकिन  वे  पहले  विकल्पों  को  संभावनाओं
 का  पता  लगाने  के  पश्ष  में  हैं  ताकि  नया  सुघार७  विधेयक  अपने  लिए  संवंध।निक  अड़चन  नहीं  बने  ।  में

 चाहूंगा  कि  सरकारिया  आयोग  द्वारा  जोर  देकर  कहे  गए  इस  विक्षेष  पहलू  को  ध्याव  में  रखा  याए  |
 अब  में  संविधान  के  निदेशक  सिद्धान्तों  का  उल्लेख  करना  चाहूंथा  ।  प्राप्त  पचायतों  के  गठन  के

 बारे  में  संविधान  के  अनुच्छेद  40  मे  निम्नलिखित  उपबन्ध  है  :

 ब्राम  पच्|यतों  का  संग्ठत  करने  कै लिए  कदम  उठाएगा  ओर  उनको  ऐसी  शक्तियां

 ओर  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वामश्त  क्षासन  को  इकाइयों  कै  रूप  में  काय  करने  योग्य
 बयाने  के  लिए  आावएयक  हों  ।”

 ऐसा  राज्य  करेगा  ।  यहां  मुद्रा  यह  है  कि  राज्य  को  विभिम्न  रूपों  में  व्याश्या  जा-सही
 इसकी  परिभाषा  के  संबंध  में  अमुच्छेद  36  में  लिम्भलिखित  कहा  गया  है  :
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 भाव  में  राज्य  की  नीति  के  देशक  तत्वों  सबधी  भाग  4)  जब  तक  कि
 संदर्भ  से  अन्यथा  अपेक्षित  न  का  वही  अर्थ  है  जो  माग  3  में

 अब  भाग  3  में  क्‍या  कहा  गया  है  ?  अब  को  परिमाषा  सबधी  अनुच्छेद  1.2  में  निम्व

 लिखित  उपबस्ध  ६  :

 «इस  मागਂ  मूल  अधिकारों  के  बारे  में  मार  3)  जब  तक  कि  संदर्म  से  अन्यथा
 भ्रपेक्षित  न  के  अन्तगंत  मारत  की  सरकार  ओर  संसक  तथा  राज्यों  में  से  प्रत्येक
 राज्य  को  सरकार  और  जिघ'न  मण्डल  तथा  मारत  के  राज्य  क्षेत्र  के  भीतर  या  भारत  सरकार
 के  नियंत्रण  के  श्रघीन  तमी  स्थानोय  और  अन्य  प्रधिकारी  हैं  ।”  ०

 इसे  बास्तविकता  तथा  संविधान  को  वास्तव  में  लागू  करने  के  परिपेक्षय  में  पढ़ा  जाना

 यहू  कहां  गया  है  बहां  राज्य  विधान  मण्डल  तथा  अश्य  निकाय  हैं  ।  लेकिन  इपके  साथ  हो  यदि

 यह  अधिकार  हेने  वाला  ब्वण्ड  है  तब  मी  जरां  तक  कुछ  शक्तियों  का  संबध  संजिधान  में  ऐसे  अनुच्छेद
 हैं  जो  प्रमावनीयता  को  स्पष्ट  रूप  से  एक  विद्ेष  स्तर  तक  रखते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  आप  अनुच्छेद
 51  को  हो  इसमें  अल्तर्राष्ट्रोय  शां!त  ओर  सुरक्षਂ  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  उल्लेख  यह
 राज्य  का  मामला  आप  कह  सकते  हैं  कि  राज्य  का  अमिप्राय  राज्य  स्तर  तथा  केन्द्र  स्तर  दोनों  हो
 से  लेकिन  अनुच्छेष्र  5]  में  इप  तरह  से  को  जाते  है  कि  अन्तर्शष्ट्रीण  क्षांति  तथा

 सुरक्षा  को  बढ़ावा  देते  का  कार  केन्द्र  द्वारा  ही  होता  इसलिए  में  च्रहूंगा  कि इस  विशिष्ट  महें  को
 ध्यान  में  रखा  इसलिए  बनुस्छेद  40,36  तथा  12  को  एक  दृसरे  के  साथ  पढ़ा  स्थानीय
 क्षासन  के  बारे  में  मैं  सातवीं  अतुमूची  का  उल्लेख  करना  च'हुंगा  |  इसमें  बड़े  स्पष्ट  रूच  से  कहा  गया  है
 कि  राज्य  सुचों  क्या  है  ।  इसके  बारे  में  सातवीं  अनुसूची  की  प्रविष्टि  5  में  अह्यन्त  स्पष्ट  रूप  से  कहा
 गया  मुझ  इसे  पुनः  उढ़ने  को  जरूरत  नहीं  है  ।  यदि  आप  सातवीं  अनुसूची  की  प्रविष्टि  5  की  जाँच
 करें  तो  इसमें  अत्यम्त  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  गया  है  कि  स्थाभीय  धासन  पूर्णतया  राज्य  का  विषय

 इसे  बिल्कुल  स्पष्ठठ  किया  गया  है|  में  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  ओर  ध्यान  दें  शोर
 विश्वेवज्ञों  से  पराम्  करने  का  प्रयत्न  करे  |  वह  श्री  एच०के०एल०  भगत  ओर  सरदार  बूटागिह  जेसे

 संवंध/निक  विषेषज्ञों  स ेसलाह  करें  और  यह  घुनिद्िचत  करें  कि  सभी  णहल्ल॒ओं  का  ठीक  प्रकार  से

 यन  हो  ताकि  जहां  तक  सर्वेघानिक  मामलों  का  संबध  है  बाद  में  कई  पेरक्षानी  न  हो  ।  सधोयता  की
 रक्षा  करनी  होगी  |  खतरा  केवल  यही  है  कि  तमाम  ठपएस्था  में  एकाट्मक  विद्ेषधताए  हामिल  की  जा

 कही  हैं  ।  में  एक  और  उदाहरण  दे  सकता  हूं  |  उद'हरण  के  लिए  निर्वाबब  आयोग  को  ही  लें  ।  में

 कुक  आवोग  को  आलोपना  नहीं  करना  चाहता  |  किन्तु  सच्चाई  यह  है  कि  यदि  आप  निर्वाचन  आयुक्त
 की  म॒रपिका  को  समोक्षा  करेंगे  तो  पाएगे  कि  उन्होंने  इतने  प्लाक्षास्कार  दिए  हैं  विधेयक  के  संबंध
 हैं  जिमपें  बार-बार  यही  कहा  मया  है  कि  निर्वाचन  आयोग  का  बोझ  बहुत  बढ़  रहा  है  |  अब  यदि
 श्राप  केन्द्र  में  निवाचिन  आयुक्त  पर  पंचाप्तों  के  चनावों  सहित  इन  सभी  चुनावों  का  मारी  बोझ  डालते

 हैं  तो  गह  फेशट्रीयकरण  के  साथ-पाथ  डिकेमद्रोकरण  है.म के  डर  है  कि  यह  ओ  प्रक्रिया  आरम्म  की
 जानी  है  इसके  द्वारा  राज्यों  के अधिकार  घोर  शक्तियों  में  हस्तक्षेप  कर  शहा  राज्यों  की

 अवहेलना  करके  केन्द्र  सोधा  मांथों  में  पहुंच  रहा  है  |  में  यह  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  से  राज्यों  को  शक्तियों
 का  हस्तांतरण  हो  ओर  इसो  प्ररार  राज्यों  से  ग्रामों  को  क्षक्तियों  का  अन्तरण  हो  |  इसके  साथ-काथ

 थहां  तक  वित्तोय  संसाधनों  का  संबंध  केन्द्र  से  राज्यों  भौर  राज्यों  से  गांवों  को  इसका  अम्तरण  होना

 बा
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 चाहिए  केवल  तभी  लोकतांजिक  विद़ेन्द्रोररण  प्रयोग  सफल  होगा  जिसके  लिए  हम  सभी
 बद्ध  हैं  ।

 मैं  इन  शब्दों  के  साथ  अपनो  बात  समाप्त  करू गा  कि  हुमें  दो  रवंयों  के  बीच  एक  सोमा  रेखा
 खींचनो  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  को  परिकल्पना  का  सीधा  विरोध  ओर  संबिध।निक्षता  के
 बाघार  पर  कुछ  सो  पा  तक  विरोध  ।  मुझे  अत्यन्त  खेद  हुम्रा  जब  प्रधान  अन्त्री  ने  यह  कहा  कि  “  जब

 हम  महिल।!ग्रों  ओर  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनज'तियों  के  लिए  आरक्षण  को  बात  कर

 रहे  हैं  तो  सामन्‍्तवाद  के  अवशेषों  को  परेशानी  हां  रही  हैंਂ  यदि  कोई  ऐसा  मामला  है  जिस  पर

 सम्पूर्ण  देश  बोर  सदन  एक  है  तो  प्रधान  मन्त्री  जो  मैं  आपको  यह  आदवासन  देता  हूं  कि  यह  अनुसू'बत
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  का  मुह  है  हम  अपनी  आखिरी  सांस  तक  इसको  रक्षा
 करेंगे  -  हम  कभी  दृपका  विरोध  नहीं  करेंगे  ।  विरोध  करते  का  सवाल  हो  नहीं  उठता  ।
 यह  कह  कर  हमारा  उपहास  न  करें  कि  हम  वे  सामल्‍तवादी  तश्व  हैं  जो  श्वारक्षण  से  ख॒श  नहीं  इस
 लिए  यह  कहर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  कुछ  राज्यों  में  एक  और  प्रसव  उठा
 है  )

 श्री  शांता  राम  नागक  :  राजाओं  और  महूारात्राओों  के  बारे  में  शाप  क्‍या  कहते  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  राजा  ओर  महाराजा  लोग  अपना  ध्यात  खुई  रक्ष  हम  स्वतन्त्रता
 संग्राम  के  दोरान  उनके  शिलाफ  लड़े  है  ।

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  1979  में  जब  बाब्‌
 जोवन  राम  प्रघान  मन्त्रा  पद  के  प्रक्याश्ी  थे  ता  आपने  किस  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ?

 (  भ्यवधान  )

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  : एक  ओर  कठिकाई  की  भी  सम्प्रावना  मेरे  कुछ  सहयोगियों  ने  इस  बाल
 का  जिक्र  किया  श्रो  माघव  गरेड्रो  ने  इस  बात  का  जिक्र  क्या  तथा  श्री  किशोर  देव  ने  मी  इस  बात
 का  जिक्र  किया  ।  जंसे  कि  हमने  अमी  अनु  पृचित  जातियो  और  अनुप्‌्चित  जन  जातियों  तथा
 महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  किया  मैं  महिलाभ्रों  के  लिः  आरक्षण  का  कट्र  समथक  हूं  उनके  समर्थक
 कै  बिसा  मै  घर  नहीं  जा  किन्तु  एक  और  पहलू  है  जिसकी  ओर  शायद  हमने  ध्यान  नहीं  दिया  ।
 कुछ  राज्यों  में  ऐसे  कानून  थे  जिनके  अन्तमंत  पिछड़े  वर्गों  के लिए  साविधिक  रूप  से  आरक्षण  होता
 यह  मामला  अदालत  में  गया  और  इसमें  कुछ  सं  घानिरक  ओर  कानूनी  कठिनाइयाँ  बाई  ।  हम  नहीं
 चाहते  कि  वह  कठिनाई  छिर  से  उठे  |  न  केवल  अनुसू लित  जातियों  तथा  अमुसुकित  जनजातियों
 ओर  महिल।भों  के  लिए  बहिर  पिछड़  वर्गों  क ेलिए  मी  आरक्षण  होना  मण्डल  आयोग  की
 रिपोर्ट  के  बाद  हमने  अमो  तक  ऐसा  नहीं  किया  इन  समो  बातों  का  ध्यान  रखता  होगा  ।  हम  सर
 कार  का  ध्यान  इन  सभो  सांविधिक  पहलुथों  की  श्रोर  दिलाना  चाहते  ताकि  एक  राष्ट्रीय  बहस  के
 पदचात्‌  जब  यह  विधेयक  विचार  के  लिए  बापस  थहू  एक  समृद्ध  विधेयक  एक  बेहतर  विधेयक

 एक  सम्पूर्ण  विधेयक  हो  जिसे  बिना  ढिन्‍हों  संवेषनिक  अड़चनों  के  एकमत  से  पारित  ढ़िया
 संके  ।  इसो  प्रयोगव  से  मैंने  सभा  के  समझ  अपने  विधार  रखे  हैं  ।

 -  जण्यल  जहोई॑ज  :  अप्रे  दिनेश  गोल्यमामी  न्‍्क

 हा 38
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 थी  बालकथि  बेरागी  :  मैं  दिनेश  जो  ऐै  थोड़ा  निवेदन  करना  थाहूंगा  प्रधान  मस्त्रों
 जो  से  मो  कहका  चाहता  मेंने  तीन  मावञ  सुने  हैं  में  मध्‌  मेया  का  माषण  बढ़े  आदर  ओर  गोर
 है  सुनता  हूं  ।  बे  काफो  पढ़ें-लिखे  हैं  ।  में  तो  इतना  हंਂ  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  क  साशा  सिलविखा
 चल  है  हसके  बारे  में  मुझे  तो  यह  सू्त  रहा  है  कि  बदा  बिलकुत  नई  है  वाह-री  दोवानगी
 आंख  लड़ाने  के  लिए  यह  पोठ  किए  बंठे  हैं

 ]

 ओर  बिनेश  योस्वामो  :  अध्यक्ष  में  इसके  राजनंतिक  पहलु  में  नहीं  जाऊगा
 क्योंकि  इस  विधेयक  को  पुरस्थायित  किए  जाते  रा  बिरोध  करते  टुए  में  केवल  इसके  संवंधाकिक  और

 कानूनी  पहलुओं  का  ही  जिक्र  करू मा  ।  मुझे  प्रधान  मन्‍्त्री  जो  की  एक  टिप्पणो  से  गहरा  घढका  सभा
 पहली  बार  उन्होंने  यह  कहा  कि  यहु  विधेयक  प्रस्तुत  रिया  जा  रहा  है  ओर  वह  इस  पर  सच्ट्रीय

 बहस  कराने  चाहते  हैं  ।  किन्तु  बाद  में  उन्होंने  कहा  उन  बीस  लोगों  के  नाम  छानना  चाहता  हूं
 जिन्होंने  विधेयक  का  विरोध  किया  हैਂ  मानो  जिस  किसी  ने  इसका  विरोब  किया  है  वह
 बिरोधो  है  ।

 बहुस  का  मतलब  है  आलो  बनात्मक  छानबीत  ।  बहस  में  इसका  विरोध  भी  शामिल
 जब  तक  प्रधान  मन्त्री  इसको  आलोचनात्मक  विवेशना  शोर  इसका  विरोध  सुनने  को

 तैयार  ओर  यदि  वह  केवल  यह  महसूस  करते  हैं  कि  जो  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हैं  कैवल

 उन्हीं  को  बात  सुनो  थानों  तो  मेरे  बिचार  से  राब्ट्रीय  बहस  को  कोई  सम्माबना  नहीं  में
 आछा  करता  हूं  कि  यह  उनका  आक्षय  बहों  है  ।

 हिल  9  नम  ल 5  इ  क्‍  ल लअइफ

 में  इस  विधेणक  का  विरोध  क्‍यों  कर  रहा  हूं  ?  में  इस  विधेशक  का  संवेधानिक  आधार  पर
 विरोध  कर  हूं  जिसरा  कि  प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  ने  कुछ  सोमा  तक  जिक्र  किया  पंथायतों
 का  विषय  राज्य  विधान  मण्हलों  के  अधीन  है  क्योंकि  यह  राज्य  सूबोी  को  मद  संख्या  5  में  राज्य

 सुथी  की  मद  5  में  कहा  गया  है  कि  स्थानीय  सरकार  बर्यात्‌  नगर  निशमों  की  सांधिधिक
 आदि  राज्यों  का  विषय  होगा  |  भाज  संसद  उन  क्षेत्रों  में  मो  कानून  बना  रही  है  जहां  काबूब  बनाने
 का  पूरा  अधिकार  राष्ष्यों  को  है  ।

 महोदप  में  इस  तथ्य  से  पूरी  तरह  वाकिफ  हूं  कि  संसद  के  णास  धंविधान  में  संशोधन  करने  की
 शक्ति  है  |  में  इस  शक्ति  को  चुनोतो  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  किन्तु  स्थिति  यह  है  कि  हमने  ऐसी  सांबिधिक
 शक्ति  का  प्रयोग  किया  है  जिसके  हारा  संसद  एक  ऐसे  क्षेत्र  मे ंकानून  बना  रही  है  ओ  राज्य  विधान
 मण्डढलों  के  लिए  आरक्षित  है  |

 सातवीं  अनुसुबी  के  अन्तगेंत  हम  यह  कह  रहे  है  कि  पंचायतों  ते  सम्बन्धित  सभो  मामले  संषीय

 सूची  के  विषय  नहीं  यह  संसद  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  आता  |  इस  विषय  में  कानूग  बनाता
 राज्य  विधान  मण्डलों  का  अधिदार  किस्तु  एक  सवंधानिक  संक्षोधन  के  द्वारा  हम  उन्हीं  छाक्तियों
 का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  जो  हमने  राज्य  विधान  मण्डनों  को  दो  इसमें  सांविधानिक  विरोधामास  है  ।

 और  कोई  मी  ठंविधत  जो  इस  प्रकार  कै  विरोधामासो  फो  स्वोकार  करता  अपनी  क्षक्ति  को  कम
 करता  मेरी  मोदिक  आपत्ति  यही  सरक्लरिया  धायोग  द्वारा  इस  बात  की  ध्यान  रका  गया  था
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 सरकारिया  श्ायोग  ने  तीम  विकल्प  सुझाए  थे  ।  पहला  विकल्प  था  :  अन्तरॉज्योय  परिषद्‌  कै  मंच  पर

 सहमति  के  शाघ  र  पर  तैयार  किए  गए  जादर्श  विधेयक  के  आधार  पर  कानून  बनाया  जाना

 चाहिए  ।”  दूसरा  विकल्प  था  राज्य  विधान  मण्डलों  की  सहमति  से  श्रनुच्छेमें  252  के  अभ्रन्तगंत  संसद

 द्वारा  इस  विषयों  पर  बनाए  गए  कानून  हारा  ओर  तोसरा  था  सम्पूर्ण  मारत  में  समान  रूप  से  खाब
 होने  वाले  संसदीय  कानून  द्वारा  |  किन्तु  सरकारिया  आयोग  अश्यन्त  स्पश्ट  था  और  उसने  यह  कहा  है
 कि  यदि  आप  तीसरा  कानूक  बनाना  चाहते  है  तो  आपको  सातथों  अनुसू्ी  संझोधित  करनो  होगी  और
 मद  5  को  राज्य  विधान  मण्डल  के  अधिकार  क्षेत्र  श्रे  बाहुर  ले  जाना  होगा  ।  पहले  और  दूसरे  विकल्प
 को  अपनाने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  को  आवदश्पकता  नहीं  किन्तु  तीसरा  विकल्प  अपनाने  के

 लिए  निर्धारित  झछ्ते  के  रुप  मामले  के  वे  पहलू  जो  अनुच्छेद  170  ओर  174  के  अलुरूप
 ब्रविष्टि  5  सूचो  2  के  दायरे  से  विकालने  होंगे  ओर  इसलिए  सूची  3  में  एक  पृथक  मद  इसलिए
 सरका  रिया  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इसे  सुचो  2  कै  दायरे  से  निकाल  कर  सुभो  3  में  डाला

 धरकारिया  आयोग  को  इस  बात  की  पूरी  जानकारी  थी  कि  इससे  राज्यों  की  स्वायत्ता  पर  असर

 पड़ेगा  ओर  तिफारिश  को  कि  इसे  अन्तिम  उपाय  के  रूप  में  तमी  अपनाया  जाए  जब  पहले  दो  विकल्प
 असफल  रहे  |  बोर  सरकार  के  विरूद्ध  मेरी  शिकायत  यह  है  कि  मानत्ोय  प्रधाव  मन्‍्त्री  न ेपहला  और

 दूसरा  विकल्य  अपनाने  का  प्रयत्न  ही  नहीं  किया  |  क्योंकि  यदि  उन्होंने  पहला  और  दूसरा  विकल्प
 अपनाया  होता  ओर  अन्तर  राज्योय  परिवद  में  या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  एक  आदर्श  विधेयक
 तैयार  कराया  होता  या  राक्य  विधान  मण्डलों  की  सहमति  भी  होती  तो  राज्यों  छो  स्वायत्ता  प्रभावित

 गहीं  होतो  ।  इस  सबिधान  संशोघव  विधेयक  एक  अपभत्यक्ष  प्रक्रिया  द्वारा  हम  राज्यों  को  स्वायत्ता
 को  ध्रमावित  कर  रहे  हैं  .  मेरा  निवेदत  यह  है  कि  बब  हम  पंचायतों  को  क्षक्तियों  के  अन्तरण  की  बात
 करते  हैं  तो  गह  तब  तक  नहों  हो  सकता  जब  तक  राज्य  सरकारों  को  शक्तियों  का  श्रन्तरण  व  किया
 जाए  ।

 यदि  हम  यह  समध्चते  हैं  कि  हम  एक  को  शक्ति  कप्र  करके  दूसरे  को  मजबूत  बना  सकते  हैं  तो

 पह  हमारो  मूखंता  हम  राज्यों  को  शक्ति  कम  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  ऐसा  फरते  समय
 हम  यह  कह  रहे  हैं  कि  हम  बहुत  अधिक  विकेन्द्रीकरण  करने  था  रहे  इस  सांबंघादिक  कानून  के
 परिणामस्थकूप  अधिक  केस्द्रोकरण  होता  है  ।  मे  इस  पर  आपत्ति  कर  रहा  हूं  ।

 दूपरी  बात  यह  है  कि  संचालत  में  मो  छानबीन  को  शक्ति  भारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखा
 परीक्षक  को  दी  गई  मुझे  सरकारो  उपक्रभों  संबंधी  समति  और  लोक  लेश्ला  समिति  में  रहकर
 मारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखा  परीक्षक  के  कार्यों  को  देखने  का  विषेष  अब१र  मिक्षा  हम  जानते
 हैं  कि किन  कारणों  से  भारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखा  परौक्षक  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करने  में
 बिलम्ब  होता  है  ओर  वह  कितनी  रिपोर्ट  दे  सकते  भारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखा  परौक्षक  तो
 सरकार  के  कुल  कार्यों  के  ]  दें  अंश  की  भी  जांच  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  तहीं  जानता  कि  प्रधान

 मंत्री  यह  कंसे  सोचते  हैं  कि  मारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखा  परीक्षक  सभी  पंचायतों  की  जांच  कर
 पाएंगे  मैं  चुनाव  ध्ायोग  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ॥  अभी  तक  तो  बोफोसं  कै  संबंध  में  मी  भारत  के
 नियंत्रक  ओर  महालेखा  परोक्षक  को  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  नहीं  रखी  गई  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधाव
 मंत्री  इसको  जांच  करें  ओर  इस  बारे  में  गंभोरता  से  विचार  इस  समय  भारत  के  नियंत्रक  मौर
 महालेखा  परीक्षक  पर  सार्वजनिक  निगर्भों  और  विभिन्‍न  विभानों  को  लांच  के  सिए  कार्य  का  हतवा
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 अधिक  दवाव  है  कि  उन्हें  रिपोर्ट  देने  में  6  वर्ष  लग  जाते  हैं  ओर  उस  समय  तक  यह  रिपोर्ट  तिरथंक
 हो  जाएगी  |

 वित्तीय  ज्ञापन  पर  मुझे  थापत्ति  वियम  बक्रिया  के  लियम  69  (1)  के
 झुमे  वित्तोय  ज्ञापन  पर  आपत्ति

 अध्यक्ष  सहोदय  ।  सांविधायिक  आधार  पर  इसका  विरोध  कोजिए  |

 श्री  दिनेश  गोस्वामो  :  वह  भी  एक  सांबिधानिक  आधार  हो  है  कि  वे  एक  ऐसे  सांविधानिक
 अधिकारी  को  मदद  ले  रहे  हैं  जिसके  पास  लेखों  छी  जांच  का  समय  ही  नहीं  है***

 झो  राजोव  गांधो  :  मैं  चाहता  हूं  कि  थी  दिनेश  गोस्वामी  मुझे  राज्यों  के  महालेखाकारों  के
 बारे  में  कुछ

 अधिकारी  भो  हैं  जो  राज्यों  के  महालेखाकारों  पे  अलग  हैं  ।”  आपने  यही  कहा  है
 (  ब्यवधान  )

 झरी  दिनेश  गोस्वामो  :  राज्यों  में  महालेखाकार

 भी  राजोव  गांधी  :  आपने  राज्य  है  श्यंत्रक  भोर  महालेखा  परीक्षक  के  बारे  में  कहा  |  कृपया

 भुशे  उस  बारे  में  बताइए

 करी  विनेश  गोस्वामी  :  मुझे  आशा  है  कि  आप  को  इस  बात  को  संतुष्टि  है  कि  राज्य  के
 लेखाकारों  को  यह  अधिकार  दिया  जाबा  चाहिए**ਂ

 मुझे  आपत्ति  वित्तीय  ज्ञापन  के  बारे  में  प्रक्रिया  सबंधी  नियमों  के  नियम  69  (1)  में  ढहा
 गया  हैं

 विधेयक  में  ब्यय  धन्त्ग्रस्त  उसकै  साथ  एक  वित्तीय  क्षापन  होगा  जिसमें  व्यय

 अन्तप्रेस्त  होने  वाले  खंडों  की  ओर  विषेषतया  ध्याव  दिलाया  जाएगा  ओर  उसमें  उस  आवर्तक

 तथा  अनावतेक  ध्यय  का  भो  प्राक्कलन  दिया  जाएगा

 वित्तोय  ज्ञापन  में  क्या  कहा  गया  है  ।

 243  जय  पंचायत  के  लेखाओं  को  ऐसी  रोति  से  संपरीक्षा  करने  के  लिए
 बन्ध  करता  है  जो  मारत  का  तियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  ठोक  समझ  ।  इसी  प्रकार  अनुच्छेद
 243  झ  पंचायतों  कै  निर्वाचननों  का  निदेशन  ओर  लियत्रण  निर्वाचन  आयोग  में  विहित
 करने  का  उपबन्ध  करता  हन  उपबन्धों  के  कारण  नियंत्रक-महालेक्षा  परीक्षक  ओर  निर्वाचन

 थायोग  के  कार्य  में  बुद्धि  होने  की  संमावता  है  ओर  उनके  कमंचारिव॒न्द  को  संख्या  में  वृद्धि
 करना  धावद्यक  हो  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  ओर  निर्वाच्चन  आयोग  दोनों

 मे  यह  संकेत  दिया  है  कि  इस  समय  इसके  लिए  कर्मचारिवुन्द  में  संभावित  बृद्धि  का  तथा  इससे

 होने  वाले  अतिरिक्त  काय  के  विस्तृत  अध्ययन  के  पारिणामिक  वित्तीय  व्यय  का

 कलल  करना  कठित  होगा

 इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  यया  है  कि  कितना  व्यय  बढ़ने  को  संभावया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनों  बात  को  सांवेघानिक  आपत्ति  तक  ही  सीमित  रखिए  ।

 )

 झरो  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सदस्यों  को  यह  अधिकार  भी  है  कि  वह
 वित्तीण  ज्ञापन  को  श्रप्याप्तता  के  आधार  पर  भी  विधेयक्ष  के  पुर:स्थापित  किए  आने  का  विरोध  छर
 सकते  हैं  ओर  में  उसी  अधिकार  का  प्रयोग  कर  रहा  हूं  ।  ऐसा  हमेशा  किया  गया  है  !  आप  चूंवोंदाहरण
 देश  सकते

 कस अध्यक्ष  महोदय  :  म॑  इसको  थत्तुमति  नहीं  देता  |  कृपया  सांविधानिक  आधार  पर  ऐसा  कीजिए  ।

 ]

 ले  जिल्लेटिद  म्पीटेस  में  बात  करनी  आप  वही

 ]

 श्री  विनेश  गोस्वासी  :  मेरा  निवेदन  हस  तथ्य  से  है  कि  विधेयक  बिता  इस  करयबाही  के  साया
 गया  वह  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने  वास्तव  में  क्घियक  के  सभी  पहलुध्यों  पर  गहराई  से  विचार

 किए  बिना  यह  विधेय७  पुर।स्थापित  किया  में  उस  पार्टी  के  सदस्यों  में  से  एक  हूं  जो  अधिक

 सिंक  स्वायत्तत्ता  दिए  थाने  के  विध्वास  करतो  जिसका  विध्वास  यह  है  कि  शक्ति  का  विकेम्द्रीकरण

 होगा  लेकिन  इस  वे  अधिक  शक्तियाँ  से  १  रद्रित  करेंगे  |  आप  राज्यों  कौ  अचिंक  वित्तोय
 झक्तियाँ  गहों  आप  कैबल  शक्ष्तियों  के  हस्तांतरण  की  बाह्य  दो  करते  हैं  किन्तु  आप  राध्ष्यों  के
 कार  छोनते  जा  रहे  मारत  सरछरार  जो  कुछ  कह  रही  उसकी  कथनी  छोर  करनो  में  फक  है  ओर

 इस्तोलिए  मैंने  इस  विधेयक्ष  का  विरोध  किया  वास्तव  में  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  इश्ध  रूप  में  इस
 विधेयक  से  केन्द्र  को  सक्तिवां  ही  ब६पो  ओर  जो  प्रयास  किया  गया  वह  पूरा  नहीं  होगा  भोर  इसो
 कारण  मैं  इस  विधेयक  के  पुर।स्थापित  किए  दाने  का  विरोध  रहा

 झरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  माननोय  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  माननोय
 प्रधान  मत्री  जो  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उम्होंने  पंचायती  राज  संस्थानों  के  संबध  में  गेर-हांग्रेस
 शाप्तित  राज्यों  कै  बहुए  अच्छे  ओर  उज्ज्वल  रिकाड़  को  प्रद्यसा  को

 प्रोਂ  मधु  दंडबते  :  इतनो  अधिक  प्रध्नंसा  मत  दीजिए  धन्यथा  बह  अपने  शब्द  वापिस  ले  लेंगे

 )

 भरी  राजीव  गांधी  :  मैंने  जो  कुछ  कहा  उसे  बापिस  नहीं  सू  था  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मृमे  इस  बात  की  भो  खुशी  है  कि  हमारे  प्रधान  जो
 4]  वर्षों  से  क्र  भ्रूरण  को  मांति  सो  रहे  पंचायतों  राज  संस्थानों  के  मामले  में  चनावों  कै  समय  पर
 जाग  यए  हैं***ਂ  )

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  एच०के०एल०  :  भैरा
 ब्यचस्था  डा  प्एम  है'**  में  ध्यवस्था  का  प्रत्त  उठाना  चाहता  हूं  ।  कृपया  मेरा
 व्यवस्था  का  प्रदव  सुनिएं***  आपने  बार-बार  इस  बात  पर  थोर  दिया  है  कि  इस
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 उनको  टिप्पणियां  केवल  विधायी  सक्षमता  के  आधार  पर  होमो  चाहिएं  अन्य  किसो  आकर  पर
 नहीं***  लेकिन  वह  ऐसा  नहों  कर  रहे  हैं“*  हमने  देखा  है  कि  उत  बेंचों  पर  बेढे
 कई  लागों  ने  विभिःत  सुधारों  का  विरोध  किया  है***

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  जयपाल  हमेशा  की  तरह  मेरा  आपते  अमुरोध  है  कि  आप
 विषय  तरू  ही  सीमित  रहें  |  ये  सब  नाम  लेन  की  कया  जरूरत  है  ?  आप  असावद्यक  रूप  से  सदन  का
 समय  नष्ट  कर  रहे  इससे  हमेशा  हानि  हुई  भाप  देखिए***

 शी  एच०के०एल०  भगत  :  हमने  देखा  है  कि  उन्होंने  प्रिवी  पसं॑  के  उस्मूलन  का  बेंकों  के

 राष्ट्रीयीरण  का  विधायी  सक्षमता  कै  आधार  पर  विरोध  किया  हमने  उन्हें  विपक्ष  में  बेठे  होने
 कारण  विरोध  करते  देखा  यदि  आप  विरोध  चाहते  तो इसका  विरोध  करने  का  साहुस  थी
 रखिए  ।  विषामो  सक्षमता  का  सहारा  मत  लीजिए  ।  इसलिए  उन्हें  अपनी  बात  विधायो  सक्षमता  सक

 ही  सीमित  रखनी  चाहिए  अन्यथा  नहीं  |  हम  जानते  हैं  कि  क्‍या  हो  रहा  है  ।  इनमें  से  बहुत  से  सदस्यों
 ने  विधायी  के  संदर्भ  में  इन  क्रांतिकारी  उपायों  का  विरोध  किया  है  और  भी  उम्हें  इसका
 खेद  है  क्यों 5  उन्हें  बपने  माग्य  का  पता  उन्हें  कहिए  कि  वहू  अपनी  बात  केवल  इस
 विधेयक  को  विघायी  सक्षमता  तक  ही  सीमित

 ]

 प्रो०  मशु  दंडबते  :  मोबस्तोव  मी  तहों  थन.पालियामेंटरी  भी  वहीं  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  लपनी  बांत  को  वंघानिक  क्षमता  तक  ही  सोमित  रह्षिए  ।

 भी  एस०  जथपाल  रेड्डी  :  में  अब  आपको  सलाह  मानू गा  ।  मुझे  खुशी  है  कि  वह
 पंचायतों  राज्य  संस्थाओं  में  राच्च  ले  रहे  हैं  यश्चपि  यह  ऐसा  लगठा  है  जंसे  शेतान  के  मुह  से  उपदेश
 इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहता  में  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  लाया  जाए  ।  में  चाहता  हूं  कि

 यक्ष  में  और  बहुत  कुछ  जोड़ा  जाए  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  भाप  इसका  विरोध  बयों  करते  इसमें  संक्रोषव  को  जिए  ।

 एस०  लयपाल  रेड्डी  ।  जब  में  यह  कह  रहा  हूं  कि  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  में

 विधेयक  के  विधेयक  की  विधेयक  के  उद्देश्य  को  शुदुढ  किए  इसको  विशेषताएं
 ओर  बढ़ाए  थाने  का  सलं  करता  हुं**

 भी  आशुतोष  लाहा  :  महो  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  वह  वियम

 72  के  अधोन  बिरोध  कर  रहे  यदि  वह  निपम  72  के  अधीन  विरोघ  कर  रहे  हैं  तो  वह  ये  सब

 बातें  नहीं  कहु  सकठे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ॥  खापने  कुछ  जपोज  करना  है  तो  बता  नहीं  तो  छोड़ते  हैं  ।
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 ]

 ओर  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  किन्तु  भुझे  हस  64  वें  संशोधत  विधेयक  को  सांदेधानिक
 वेधता  के  बारे  सन्देह  में  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मम्त्री  संविधान  में  कोई  एक  अतुच्छेद  के  बारे
 में  बताए  जिसमें  केवल  राज्य  सूची  के  लिए  थ्यारक्षित  किसी  मामले  पर  विधान  बनाने  के  लिए  संसद
 को  अधकार  दिया  गया  हो  |  मुझे  सबिधाब  को  प्रस्तावना  का  उल्लेख  करने  दीक्षिण  ।  हमारा
 राज्यों  का  एक  संध  यह  पयायतों  ओर  नगर  पालिकाओं  का  सघ  वहीं  है  ।  इसोलिए  राज्यों
 को  अलग  इकाइथों  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  महोदय

 ***  में  हमेश्षा  प्रघाल  मत्रो  से  नहीं
 बल्कि  भी  मधु  दंडवते  से  सोक्षकर  प्रशन्द  होता  हूं  ।  जब  प्रधान  मंत्री  य८  स्वीकार  करके  हैं  कि

 कांग्र  स-शालित  राज्यों  का  रिकार्ड  ठोक  नहीं  अनुच्छेद  252  के  अन्तगं१  कांग्रस  क्षामिल
 विधान  समाए  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  करके  प्रा  पती  राज  संस्थाओं  के  सबध  विघ/ब  छुकू  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  से  रूह  सकतो  यह  सुछाव  सरक्षारिया  आयोग  ने  दिया  इससे

 शहरी  भूमि  अधिकतम  सीमा  कानून  जिसकों  अनुपालन  की  बजाए  अवमानता  अधिक  को  बई
 उसो  प्रकार  का  उपाय  स्वीकार  किया  गया  था  ओर  राज्य  विधान  सभाओं  ने  एक  प्रस्ताव  पारित  किया
 था|  अतः  यदि  हमें  सवंघानिक  वेघता  के  प्रदन  पर  काबू  थाना  उसके  लिए  संविधाय  मे  तरीका  ओर
 उपाय  सुझाया  गया  है  |  कृपया  अनुच्छेद  252  का  सहारा  लीबिए  घोर  गेर-कांग्रेस  राज्य  भा
 आपसे  सहयोग  करेंगे  क्योकि  हम  नहों  चाहते  कि  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  विधेयक  जिस  पर  इस
 सभा  में  विचारों  कै  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं  संबंधघ।निक  अरवेध्वता  के  आरोप  के  कारण  परित्याग
 कर  दिया

 इस  समा  को  इस  पर  महान्यायवादों  के  परामर्श  से  भी  फायदा  हो  सकता  जब
 इस  समा  रो  इत  विधेयक  को  संवंधानि  वेधता  के  बारे  में  सम्देह  यहू  समा  इस  विषय  प₹  प्रकाश
 डालने  के  लिए  ओर  इस  पर  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  महान्यायवादों  से  अनुरोध  कर  सकतो  यह
 बहुत  द्वी  महत्वपूर्ण  है  ।

 इस  विधेयक  के  पोछ्दे  छिपी  भावनाओं  की  ओर  आते  हुए  में  यह  बताना  चाहता  हू  कि
 प्रधान  मंत्री  ने  9  1986  को  हिन्दुਂ  में  दिए  गए  वक्तव्य  में  कहर  था  राज्यो  के
 साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  महत्वपूर्ण  परिवततंव  करना  तो  केन्द्र  को  के  संबंध  में  सोघे  का्यंवाही
 करनी  होगी  ।”  में  यहां  उल्लेख  करमा  चाहता  हूं  कि  सूचो  2  में  राज्यों  क ेलिए  आरक्षित
 विषयों  के  बारे  में  बताया  गया  अतः  बह  पंचायतों  राज्य  संस्थाक्षों  को  मजबूत  करने  के  बहाने
 वास्तव  में  में  रहो॥इल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  धरकार  बह  राज्यों  के  अधिकारों  पर
 क्षमाधिकार  हस्तक्षोप  करने  का  प्रयास  कर  रहे  में  प्रधान  मंत्री  का  हवाला  दे  रहा  हूंਂ  थतः  इस
 विधेयक  के  घोषित  उद्देष्य  प्रश्न॑ंसनीय  है  लेकिन  अधोधित  छो  गई  धारणा  पवित्र  नहीं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  अध्यक्ष  में  तस्‍्काल  संवधानिक  पहलू  की  शोर
 आता  हूं  ।  लेकित  शुरू  में  इस  बिल्कुश्न  स्पध्ट  कर  देना  चाहता  हैं  कि  हम  नियमित  रूप  से  चनाव
 कराये  जाने  तथा  अनुसूचित  जातियों  थोर  अलुसृबित  जनजातियों  तथा  महिलाओं  को  आरक्षण  प्रदात
 करने  जेसे  इस  विधेयक  के  कुछ  उपब्धों  के  सिद्धान्तों  के  विकूड  नहीं  लेकित  हम  इसके  लिए
 लपनाए  गए  तरीके  के  विरूद  है  जोकि  कुछ  प्राप्त  करने  के  लिए  अपवाया  गया  है  जिनके  बारे  में
 देश  घर  में  कोई  वहीं  होना  भबाहिए  ओर  इ6के  लिए  सब  सम्मति  होनो  चाहिए  ।
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 संविधान  के  तीन  उपकन्ध  हैं  जोकि  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  ओर  प्रासंगिक  एक  है
 संविधान  का  अनुच्छेद  40  जोकि  तोति  निर्देशक  सिद्धान्त  है  जिसमें  गांव  कौ  पचायतें  स्थापित  करना
 तथा  उन्हें  आवश्यक  अधिकार  प्रदान  करने  को  व्यवस्था  है  |  दूसरा  मारतीय  संविधान  के  धनच्छेद
 246  सातवीं  अनुसूची  विभिरन  सूचियों  के  सम्बन्ध  में  विधायी  अधिकार  दिए  गए  संघ  सूची
 और  राज्य  सूची  के  सम्बन्ध  में  भ्ामलों  के  बारे  में  क्रमश  संसद  घसम  राज्य  बिधान  मण्डल  को  विधि
 बना  सकते  ओर  अन्तिम  महत्वपूर्ण  माग  सविधान  की  सातवों  अनुसू  की  प्रविष्ट  5  को  व्यवस्था
 कै  संदर्भ  जिसमें  केवल  राज्य  विधानमण्डलों  के  क्षेत्र  घिकार  के  बारे  में  बताया  गया  जेसा  कि

 हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  निर्णय  किया  श्र  राज्य  विधान  मण्डल  ही  कैवल  पंचायतों  के  लिए
 विधि  बना  सकते  हैं  ।

 रंगा  :  नहीं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवरो  :  धाब्द  वहां  एक  सस्थापक  सदस्य  कै  नाते  आपने  उसे  लिखा
 ।

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  "  जब  श्रो  के०  संधानम  हारा  संशोधन  के  माध्यम  से  अनुच्छेद
 40  जोड़ा  गया  था  जोकि  सविधान  मंसौदे  में  अनच्छेद  था--बह  संशोधन  जोकि  प्रारूप
 घान  में  नहीं  था  |  उसे  डा«  बी०  थार०  अम्नेदकर  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  था  |  मैं  आपको

 अनुमति  से  दोबारा  उसका  उल्लेख  कर  रहा  जो  कि  श्री  सघानम  ने  इस  समा  में  कहा  यह्‌
 संवेधानिक  अथवा  विधायो  क्षमता  से  सम्बन्धित  है  :

 पंचायत  को  बया  अधिकार  बिए  जाने  हसके  द्षोत्र  क्षय  होने  चाहिएं  भौर

 इसके  राय  क्षेत्र  क्या  होने  वे  एक  प्रान्त  से  दू  रे  प्रन्‍्त  कोर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य
 में  धलग-अलब  होंगे  ओर  यह  वांछुनीय  नहीं  है  कि  इसके  लिए  संक्घात  मे  कोई  निष्चित  माणे«
 निर्देश  दिए  जाए  ।  मेरे  बिचार  में  इन्हें  प्रान्‍्तीय  विधान  मण्डलों  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  |
 स्पद्टट  रूप  से  ऐसा  ही  किया  गया  था  ।  श्रो  अम्बेदकर  ने  सं  बधान  सभा  में  संविधास  ससोदे  को
 हवोकार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  रखते  हुए  यह  कहा  था  ;

 का  बुनियादों  सिद्धान्त  है  कि  इसमें  विधायी  ओर  कार्यकारों  अधिकारों  का
 विमाजन  केन्द्र  द्वारा  बनाई  गई  किसी  विधि  द्वारा  बल्कि  स्वयं  सांविधघान  द्वारा  किया  गया

 है  ।  यहो  बात  संविधान  ने  को  है  |  हमारे  शविधघान  के  अन्तर्गत  राज्य  अपने  विधघायी  और
 कारी  अधिऊझार  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  से  केन्द्र  पर  निमंर  नहीं  कैन्द्र  ओर  राज्य  इस
 मामले  में  समतुल्ब  हैं  ।-  संघवाद  का  मृक्य  बिम्ह  संविधान  द्वारा  केन्द्र  और  राज्पों  के  बोच
 विधापी  और  कार्यक्रारो  अधिद्वार  कै  विमाजब  पर  निर्मर  करता  यह  सिद्धान्त  हमारे
 घान  में  सम्मिलित  इसके  बारे  में  कोई  गलती  नहीं  हो  सकती  ।  इसीलिए  यह  कहना  गलत

 है  कि  राज्यों  को  केन्द्र  के  आघीन  रखा  गया  है  ;  केन्द्र  अपनी  इच्छा  से  उस  विभाशन  में  परिवतंन

 नहीं  कर  सकता  ओर  न  ही  न्यायपालिका  ऐसा  कर  सकती  है  ।”

 प्रौ०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  उनका  भाषण  है

 थौ  सोमनाथ  कातलओं  :  जी  यहु  हमारे  पंविधान  क्रो  सौदा  समिति  के  चेमरमंत  का  भाषण
 है
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 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :  पंक्षित  नेहरू  ने  भो  उसका  समर्थन  किया  था  ।

 प्रो०  एन  जी०  रंगा  :  शब्द  उसमें  वहां  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डक्ते  ।  यह  शब्द  वहाँ  पंडित  नेहरू  ने  मी  उसका  समर्थंत  किया  था

 भी  सोसनाथ  चटर्जी  :  मैं  प्रो०  रंगा  का  आदर  करता  हूं  |  क्‍या  आ०के  पास  संविधान

 की  धति  है  ?  अनुच्छेद  246(3  खण्ड  ]  ओर  श्षण्ड  2  के  अधीन  रहते  यह  बताया  गया  है
 किसी  राज्य  के  बिधान  मंडल  को  सातथों  अनुसूछो  में  प्रणणित  किसी  मी  विषय  के  संवषध  में

 ऐसे  राज्यों  अथवा  उनके  किसी  माग  के  लिए  बिक्रो  बनाने  मी  अनन्य  दाकिति  है  ओर  खण्ड  ]  ओर  खंड  2
 का  दूसरी  अनुसूची  को  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उस  पुस्तक  को  स्री०  पी०  एम  ने  प्रकाह्ित  नहीं  छिया  है  |

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  किसी  विधि  जिसे  संसद
 बपनी  संवेधानिक  शक्ति  का  प्रयोग  संविधान  में  संशोधन  रूरके  बनाती  वह  केन्द्रीपथ
 मण्डलों  पर  किसी  अधिकार  को  लाग्‌  नहीं  कर  जब  तक  कि  आप  सूची  दो  में  संशोधन  नहों

 जिसके  लिए  आयोग  ने  कहा  है
 प्रधान  मंत्री  ने  ऐसा  बताते  हैं'*

 क्ष्या  आप  इसरी  ओर  कोई  ध्यान  दे  रहे  हैं  ?
 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  प्मस्या  यह  है  कि  आप  मिठाई  को  गनन्‍्दे  डिब्बे  में  रख  कर  दे  रहे

 हैं

 भी  सोमनाथ  चढटर्जो  :  अभी  हाल  हो  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  सम्मेलन  मैंने

 समाचा  रपत्रों  में  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  पंचायती  राज  को  स्फल  बनाने  में  के'द्र  शोर  राज्यों
 की  बराबर  की  बकिम्मेदारी  है  शोर  पंचायती  राज  के  लिए  सर्वेधानिक  ढांचा  तेयार  करना  केन्द्र  की
 ब्राथमिक  जिम्मेदारी  यह  बात  उन्होंने  कही  है  |  यह  ओर  कृछ  नहीं  बल्कि  इस  देदा  में  संवेधानिक
 उपबन्धों  को  विड्चप्बना  संविधान  जंसा  कि  क्राज  यहाँ  तक  कि  उस  संशोघन  विधेण्क  को  स्वोकार
 कर  लिये  जाने  के  केन्द्र  का  पंचायतों  के  बारे  में  कोई  अधिकार  नहीं  है  जोकि  कैवल  मात्र  और

 पृर्णे  रूप  से  राज्य  विधान  मण्डल  के  अन्नय  अधिकार  के  अन्तर्गत  तब  इस  विधेयक  का  उद्देश्य
 क्या  आप  संविधान  के  बुनियादी  डांचे  को  नष्ट  कर  रहे  हैं  ओर  उममें  रहोबदल  कर  रहे  हैं  जिसमें

 यह  निहित  है  कि  संघवाद  हमारे  संविधान  का  बुनियादी  ढांचा  है  जंसा  कि  केशवावन्द  भारती  ने  कहा
 यही  आपका  पूर्ण  उद्देश्य

 प्रो०  मधु  दष्डव्ते  :  यह  केशवानम्दद  भारती  अमो  तक

 श्ली  सोमनाथ  चटर्जी  :  म  केवल  जीवित  हैं  बहिक  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निनर्वा  मिल्स  मामले
 के  अन्तिम  निर्णय  में  इसे  बार-बार  दोहराया  गया  है  ।  मैं  दो  बातें  जानना  चाहता  हूं  क्या  संघवाद
 धान  का  आधारभूत  ढांचा  है  या  नहीं  क्‍या  राज्य  को  पंचायतों  ओर  स्थानोय  सरकारों  है  सम्बन्ध  में

 कानून  बनाने  का  पूर्ण  अधिकार  है  या  इस  सरकार  के  मुताबिक  ओर  यदि  ऐसा  है  तो  फिर  इस
 संसद  की  उस  संविधानिक  शक्ति  को  उपबन्ध  बनाने  में  केसे  इस्तेमाल  किया  जायेगा  जीकि  संविधान  के
 शंचीप  ढांचे  पर  ही  प्रहार  करती  क्षमता  के  प्रश्न  का  पूरा  उत्तर  देने  रे-फ्ले  इसस्म.उचर  दिया
 थाना  चाहिए  ।
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 प्रोਂ  मधु  इंडबते  :  इसका  उत्तर  देने  से  पहले  इसे  पढ़ा  जाना

 भी  सोसनाथ  चट्जों  :  मुझे  लबतः  है  fe  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  क्षिव  शंकर  कुछ  नोट  कर  रहे
 मैं  महों  शञागता  कि  व्ह  क्‍या  नोट  कर  रहे  ले  कम  तया  वह  इसे  नोट  करेंगे  ?  )  श्री  शिव
 झंक रु  अपने  संविधान  के  प्रति  बफाधार  रहें  न  कि  अपने  नेता  के  प्रति  ।

 कल्पाण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेर्र  कुमारो  :  कया  वह  यह  कह  रहे  हैं
 कि  ऐसे  मामलों  में  ससद  को  काम्‌न  बनाने  की  श्षक्ति  प्राप्स  नहीं  है  ?

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  मले  ही  यह  पारित  हो  तो  भी  संसढ  के  प'स  पंचाणत  के
 सम्बन्ध  में  कान  बनाने  की  क्षक्ति  नहीं  होगी  ।  मैं  दोहराता  हूं  कि  भले  ही  यह  विधेयक  पारित
 हो  तो  मी  कैन्द्रीय  सरकार  के  पास  पंचायतों  के  सम्बन्ध  में  कानुन  बनाने  का  कोई  प्राघिकार  नहीं
 होगा  ।  मेरा  दूसरा  प्रइन  है  कि  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?  थष्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मैं
 माननोय  प्रधान  मत्रो  से  उत्तर  देने  का  बन्नगोघ  करता  हूं  ।  विधेयक  में  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  की  तरह
 कलिपय  मार्ग  दक्षक  सिर्धांत  दिये  गये  हैं|  कृर्या  विधेयक  पर  गोर  इसमें  कहा  गया  है  कि  राज्य
 विधान  मण्श्ल  कतिपय  बातों  वाले  इस  कानून  को  पारित  कर  सकता  है  ।  ये  कतिपय  बातें  कुछ  मी  नहीं
 हो  सकती  हैं  बल्कि  मार्ग  दर्शक  या  नोति  निवेशक  सिद्धान्त  माला  कि  आपकी  एक  राज्य  सरकार
 इस  कानून  को  पारित  नहीं  करती  तो  आप  कया  कर  सकते  मेरा  यह  प्रहत  है  ।  केन्द्रीय  विधान
 प्रण्डल  यह  तब  तक  नहीं  कर  है  अब  तक  कि  राज्य  सूुथो  को  प्रवित्ठि  पाँच  बरकरार  रहती  हैं  ।
 मैं  सवेघानिक  मृद  को  बात  कर  हूं  |  एक  राज्य  विधान  म०्डडल  को

 कानून  को  बनाने  का  निदेक्ष  नहीं  दिया  जा  सकता  इस  सबिधान  संशोघन  का  उहेह्य  ब्या  है  जितका
 विभिन्‍न  राज्यों  के  विघान  मण्डलों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  कि  विधान  मण्डल  उचित

 कानून  पारित  नहों  कर  लें  ?  इसी  वजद्द  से  हैं  कहता  हूं  कि  यह  वह  कानून  है  जो  शक्ति  का
 करण  करने  के  लिए  भमहों  माया  जा  रहा  यह  तो  को  दिखाने  के  लिए  है  तथा  थोर  कुछ  नहीं
 बहिफ  एक  चुरावी  घोला  ओर  चूनावो  चालबाजोी  यहो  वजह  है  कि  उन्होंने  इसे  इस  सत्र  में  भी
 पारित  नहीं  किया  है  ।  उन्हें  तो  इसे  बजट  सत्र  में  ही  प/रित  कर  देना  चाहिए  था  ।  वे  इस  विधेयक  को

 मुरुष  मत्रियों  के  समक्ष  नहीं  लाये  ।  पिछले  मुरुष  मंत्री  सम्मेलन  कै  दोराग  मुख्य  मत्रियों  को

 तहीं  दिख/|या  गया  |  यहां  तक  कि  विधेयक  को  छार्तों  पर  मुख्य  मत्रियों  के साथ  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  ।

 उद्दंष्य  विकेन्द्रीकरण  का  नहीं  प्रधान  मंत्रो  ने  लोगों  में  अपने  विधवास  को  बात  कहो  है  ।

 हम  जो  लोगों  में  विष्वास  रखते  हैं  हमरा  दुढ़  विचार  है  कि  लोगों  को  इस
 कार  का  राज्णों  की  हक्तियाँ  ले  लेने  के  बास्तथ्िक  इरादे  का  पता  लग  जायेगा  |  लोग  अपना  फेसमा
 देंगे  और  वे  अपना  इस  सरकार  को  हटाने  का  हो  दंगे  ।

 मानव  खंसाथन  विकास  मंत्री  पी०  शिव  अध्यक्ष  महोदय  ।

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  वह  हसका  विशोध  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपके  तक  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 थी-सोयलाय  जटजों  :  वह  केसे  बोल  सकते  हैं  ?

 :  »'  5  भी  पी०  लिक  अकेले  उनका  हो  कोई  विशेष/धिकार  नहीं  हो  सकता  है  ।  )
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 श्री  जमण्पाल  रेड्डो  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रएन  मैरी  घानकारी  के  मुता
 बिक  अब  विधेयक  पर  विचार  हो  रहा  हो  तो  मंत्री  हस्तक्षेप  कर  सकते  हम  अब  छुरूआत  के  दोर  में

 हमें  गुणवए्णों  पर  गोर  करने  कछो  अमुमति  मगहीं  दो  गई  हमें  संविधानिक  झुह  पर  बने  रहने
 के  लिए  मजब॒र  किया  गया  था  |  अतः  वह  मंत्री  जो  विधेयक  धुर:स्‍श्थापिय  करते  हैं  केवल  उन्हें  हौ  हमें
 प्रत्युत्तर  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  टोक  नहीं  कह  रहे  इस  बात  को  निरस्त  किया  थाता  है  ।
 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  संसद  के  इतिहास  में  इसका  कोई  पृर्षोदाहरण  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  नियम  72  पढ़ें  |  अब  अच्छा  वाद-विवाद  हो  रह  है|

 श्री  पी०  शिव  दांकर  :  अध्टक्ष  मुद्दा  बहुत  साधारण  लेकिन  दूसरा  पक्ष  काफी  भ्रम
 पदा  करना  चाहता  है  क्योकि  सगता  है  कि  इसमें  विधायो  क्षमता  घारणा  प्रक्रिया  संबंधी
 नियमों  के  नियम  72  के  परन्तुक  में  प्रयोग  को  गयो  भाषा  पूरो  तरह  से  गलतफहमी  कानूस
 बनाने  की  क्षमता  से  तात्यय  है  कि  क्‍या  संसद  को  किसी  एक  मामले  में  स्वयं  संविधानिक  संशोधन  या
 स्वयं  कानून  के  अधिनियमत  करने  की  हाक्त  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हममें  से  अधिकांश  ने  संविधानिक  वेधता  का  प्रयोग  किया
 शी  पी०  शिव  शिकर  :  मैं  उस  मुह  पर  आऊ  ना  |  संविधानिक  वेघता  एक  भिन्न  प्रए्म

 संविघानिक  वेधता  विघ'यो  क्षमता  से  भिन्‍न  है  ।  ये  दो  अलग  चीजें  मैं  उत्त  मु  पर
 जहाँ  तक  एक  स'घारण  कानून  को  बात  है  अनुच्छेद  246  विधघायोी  क्षमता  बाले  भाग  का  ध्यान  रखता
 है  ।  संविधान  के  अनच्छेः  246  की  वजह  से  सातढीं  अनुसूचि  को  प्रविध्ठियों  में  सूची  एक  दो  तीन  में
 कहा  गया  है  कि  या  तो  कानून  बनाने  की  ढाक्ति  सम  के  पास  है  या  राज्य  विधान  मंडल  के  पास  कानूस
 बनाते  को  ८वित  है|  यहाँ  आप  कहेंगे  कि  क्या  ससद  के  पास  कानून  बनाने  की  शक्ति  है  जोर  पहीं
 विधायी  क्षमता  का  फ्रदन  भी  उठ  खड़ा  हो  ।  बव  संविधान  संक्षोधन  को  बात  थातो  है  तो  न  तो

 अनुच्छेद  246  लागू  होता  नहों  कोई  ओर  अन्य  अनुच्छेद  जिधके  आधार  घर  इस  तर्क  को  आये

 बढ़ाया  गया  है  '

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  संविधान  का  अनुच्छेद  368  वहाँ  शाग्‌  होता  है  ।

 झी  पो०  शिव  शंकर  :  आपको  संविधान  के  अनुच्छेद  368  पर  गोर  करना  चाहिए  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमें  इसकी  जानकारों  है  |  हमने  इन  अनुच्छेदों  का  बिक्र  य  हृ  दिखाने  के

 लिए  किया  कि  सविधान  का  आधार  भूत  ढांचा  कया  है  ।

 झो  पो०  शिव  शंकर  :  क्‍या  मैं  कहूं  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  वरिष्ठ  बकोल  की
 यत  से  आपका  अनच्छेद  368  का  जिक्र  नहों  करना  हो  अनुचित  है  ?

 झो  सोमनाथ  चट्जो  :  मैंने  कमी  मी  अनुच्छेद  368  के  बारे  में  सवाल  नहीं  किया

 क्री  पो०  शिव  हांकर  :  आपने  गुमराह  करने  को  कोष्टिश  को  मैं  सही  बात

 झाने  को  कोदिश  करना  चाहता

 प्रौ०  मधु  बंडवते  :  जब  अनुच्छेद  368  की  धात  छाती  है  तो  कप  अनक्हेश  246.  का  जिक्र
 करते हैं  शोर  जब  अनुच्छेर  246  का  बिक  भाता  है  तो  श्राप  शनुच्छेद  268  को  आज़  ररते
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 झी  पौ०  शिव  हांकर  ।  मैंने  यह  पाया  मैं  उनसे  कृतिपय  स्तर  कोਂ  आशा  कर  रहा  था  |  मैं
 अमभ्य  लोगों  है  इसको  आशा  नहों  कुर्ता  हूं  ।

 री  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्‍या  मैंने  शापको  गुमराह  किया  था  ?

 भी  पी०  शिव  शांकर  ।  भापने  अनुच्छेद  368  का  जिक्र  नहीं  किय

 झो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  यहूं  मात  लू  कि  आप  में  से  कोई  अनुच्छेद  368  के  बारे  में  गहों
 जानता

 हु

 झो  पी०  शिव  शंकर  :  जब  तक  आप  यह  नहों  ऋहते  हैं  कि  आप  अनुच्छेद  368  अनभिन्न

 अझरी  सोमनाथ  चदढजो  :  क्‍या  मैंने  कैशवानन्द  भारती  मामले  का  जिक  नहीं  किया

 )
 प्रो०  मधु  वंडबते  :  भ्रो  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  कैशबानन्द  मारती

 सामले  का  जिक्र  किया  ओर  उन्होंने  आगे  कहा  था  कि  मिनर्वा  म'मले  में  अनुच्छेद  368  के  बारे  में

 इसको  पुष्टि  को  गयी  थी  ।

 ओर  पी०  शिव  हांकर  :  केश्षवानम्द  मारती  मामला  पूरी  तरह  से  भिन्न  यह  संविधानिक

 बेघता  का  प्रदन  मैं  विधायी  क्षमता  की  बात  कर  रहा  हूं  ओर  इसी  के  संबंध  में  मानवीय  सदस्य  ने

 अभुज्लेद  246  का  जिक्र  किया  या  तो  बढ़  अनुच्छेद  368  से  अनभिश्ञ  हैं  या  कह  जानब॒ल्च  कर  कुछ

 नहीं  कहना  चाहते  कही  मैं  कह  रहा  यहीं  पर  उन्होंने  गुमराह  करने  को  कोशिक्ष  की

 अझरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  च्‌  कि  भाप  मुझ्त  १२  आरोप  लगा  रहे  हैं  क्‍या  आप  एक  मिनष्ट

 लिए  मेरी  बात  मानेंगे  ?

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  मैं  कैवश  उसी  आध!र  पर  कह  रहा  हूं  जो  उन्होंने  कहा  मुझे  कोई

 थापत्ति  नहीं  है  ।

 झो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  धारोप  कया  है  ?

 श्री  पो०  ज्ञिव  झुंंकर  :  आरोप  यह  है  कि  आपने  कमी  मो  अनुच्छेद  का  जिक्र  नहीं  किया

 )
 हरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  संतर  संविधान  के  उस  संशोधन  को  पारित  कर  च॒की  यह  किस

 तरह  का  संशोधन  है  ?

 भरी  पो०  शिव  झंकर  :  मैं  इसको  बात  करू  यह  मैं  कहने  जा  रहा  आप  हपया  बेठ

 जायें  ।  )
 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  बाप  ज्यादा  होषशियार  बनते  की  कोशिक्ष  कर  रहे  हैं  ).

 ओर  पी०  शिव  शंकर  यह  विधेयक  संविधान  संदपेधन  विधेयक  है  ओर  अल  स्छेद  368  को

 थात  संविधान  में  किसी  बात  के  होते  हुए  मोਂ  क्षम्दों  से  होतो  यह  अंतश्याप्त  उपबन्ध  है  ।

 यह  अनुण्तेद  246  से  मी  ऊपर  जो  अम्य  सभी  उपबन्धों  को  रह  कर  देता  इकषमें  कहा
 यया
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 संविधान  में  किसो  शात  के  होते  हुए  संसद  अपनो  संविधायी  शक्ति  का  प्रयोग

 करते  हुए  इस  संविधान  के  किल्लो  उपबन्ध  का  परिवतंन  था  निरसन  के  रूप  में

 घन  इस  बनुच्छेद  में  अधिकरित  प्रक्रिया  के  अनुसार.कर  सकेगी  ।”

 मैं  केवल  विधायों  क्षमता  के  सबाख  को  बात  कर  रह  हूं  ।  संविधानिक  वेध॑ता  के  प्रइन  पर  में

 मैं  बाद  में  आऊगा  |  यद्याव  इस  स्थिति  पर  इस  पर  तक  नहों  करना  चाहिए  फिर  मो  यह  बात  उठाई
 गयी  है  मौर  मैं  प्रश्न  का  उत्तर  भी  निवेदन  यह  है  कि  सविधान  संशोधन  के  लिए  आप  अनुच्छेद
 246  का  बिल्कूल  मी  सट्टारा  नहीं  ले  सकते  हैं|  यहीं  वे  कह  रहे

 ओर  सोमनाथ  चटर्जो  :  नि:संदेह  आप  ऐसा  कर  सकते  )

 आओ  एस०  जयपाल  रेडडो  :  यह  एक  आधारभुत  विक्षेषता  है  ॥)

 श्री  दो०  शिव  हांकर  :  भाषारभुत  विश्वेषता  एक  अलय  मुद्दा  बह  सवंधानिक  वेधता

 पह  बिधायी  क्षम्ता  का  प्रश्न  अब  निवेदन  यह  हे  कि  अनुच्छेद  246  सामान्य  कानून  बताने  का
 अधिकार  देता  सामास्य  कानून  ।  जब  अनुच्छेद  246  के  अस्वगंठ  एड  साथान्य  कानूत  बनाया  जाता

 हम  पंचायतों  पर  कानून  नहों  बनाते  ।  मैं  ६स  बात  से  सहमत  हूं  )
 श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  वे  विपक्ष  छो  बदनाम  कर  रहे

 झो  पोਂ  शिव  झकर  :  पंचायतें  सातवां  अनुसूबो  को  सुभो  दो  में  जआतो  अनुच्छेद  246  के
 अन्तगंत  सामाम्य  क  नून  केवल  राज्य  विधान  मण्डल  द्वारा  बनाया  जा  सकता  कृपया
 एक  मिनट  रुकिए  ।  भ्ं कि  खह  एक  संबिधान  संक्षोषन  है  इसलिए  यह  बलनुच्छेद  246  के  प्रावधानों  से
 ऊपर  थोर  अनुच्छेद  246  आप  इस  पर  हूस  सकते  आवको  इस  प्रर  हसने  का
 लधिकार  पदि  आप  इस  सम्बन्ध  मे  अज्ञानोी  हैं  तो  मुप्त  इस  पर  खेद  है  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  अनुच्छेद  245  के  अथं  से  मेल  खाने  वाला  संविधान  का  प्रावधाव

 होगा  ।  क्‍या  यह  री  अनुभुचों  की  प्रविष्ट  पाच  में  परिवतंव  कश्ता  है  ?

 भरी  पो०  शिव  हांकर  :  अनुसूची  दो  को  ध्रविष्ट  5,  जेसाकि  मैं  पहले  ही  कह  च॒का  ढस  पर
 यदि  एक  सामान्य  कानून  बनाया  जाता  है  तो  केवल  राज्य  ही  बहू  कातून  बना  स्रकता  है  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  इस  विधेपक  में  इसका  कोई  उल्लेख  किया  बथा  है  ?

 बरी  पो०  शिव  झंकर  ।  में  इसका  उल्लेश  किया  गया  है  ओर  इसलिए  यह  संविधात
 संक्षोबन  कृपया  यद्‌  मत  बुलिए  कि  जब  विषय  को  समवर्तो  सूची  में  लाया  गया  था  ता  इसे
 संविधान  सशाघन  के  जरिये  हो  लाया  गया  यदि  यह  सबक्िधान  संक्षोघन  नहीं  होता  तो  इसे  कंणे

 साया  जा  सकता  था  ?  क्‍या  भाप  उस  समय  यह  कह  सकते  ये  कि  शिक्षा  पर  चू  कि  अनुच्छेद  246  के
 अन्तगंत  कानून  बनाने  का  अधिकार  कैवल  राज्य  सरकार  कै  पाध  हो  इसलिए  संसद  इसमें
 संशोधन  कर  सकतो  ओर  इसे  समवरतों  सुच्रो  में  नहीं  ला  तकृतो  ?  क्या  भाव  ऐसा  कह  सकते
 आप  ऐस्ता  नहीं  कह  सकते  ये  ।  इसलिए  यह  श्नुच्छेद  368  के  अन्तगंत  संश्षोघव  है  ।  अनुच्छेद  368  में

 इस  सं  बघान  के  किथी  भी  प्रावधान  में  संशोधन  किया  जा  सकता

 प्रो०  राथु  दच्छवते  :  आप  इसे  बहुत  अधिक  बिस्तार  में  ले  जा  रहे  उन्होंने  केवल  संविध्वात
 के  भ्ंदीय  ढाचे  तथा  सघोय  विश्ेषता  स्पष्ट  करने  कै  लिए  हो  अनुच्छेद  246  को  उद्धुत  किया
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 श्री  पौ०  शिव  शकर  मै  इसके  इस  ५  हल  पर  भा  शाऊग़ा  |  १  तु  मै  उनको  बात  का  उत्तर
 देते  को  कोशिश  कर  रहा  हू  भोर  मुप्त  उनकी  बात  का  जबाब  अवष्बय  देवा  भा  हुए  ।  अब  मै  यह
 दन  क  रता  हूं  कि  अनुच्छेद  368  के  अस्तर्गत

 भ्रो  विनेश  गोस्थामो  :  मैं  सोचता  हूं  कि  संवेध।निक  धक्ति  द्वारा  इसमें  संशोघन  किया  था
 सकता  है  !  क्या  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  इस  सशोधन  हारा  आप  इंक्षायतो  को  समवर्ती  सूचो  में
 ले  आये  हैं  ?

 शो  पो०  शिव  शंकर  :  मैं  इसे  मानने  को  तंयार  महो  कतई  नहीं  ।  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कह
 रहा  हूं  कि  कतई  नहीं  ।

 हरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  बहुत  मैं  यही  बात  पूछ  रहा  था  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  !  इस  तक  पर  अडिग  रहिए  ।

 भ्री  पी०  शिव  शंकर  :  जो  मैं  इस  पर  बडिग  हूं  ।

 संसद  द्वारा  अनुच्छेद  246  के  अन्तगत  कानून  बनाने  के  उद्देश्य  से  इसे  समवर्ती  सूची  में  नहीं
 लाया  जा  रहा  है  ,  मैं  इस  बारे  में  स्पष्ट  रूप  सै  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसे  प्रविष्टि  5  के  साथ  पढ़िए  ।

 श्रों  पी०  शिव  शंकर  :  यदि  इसे  प्रविष्ट  5  के  माथ  पढ़ा  है  तो  शिक्षा  भो  राज्य  सुत्री  में
 थो  ।  वहां  इसे  समवर्ती  धुब्ची  में  लाया  गया  था  ।

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :  आपने  शिक्षा  के  बारे  क्षो  दिया  है  वह  सही  नहों  है
 कि  ल्षिक्षा  को  समवर्ती  सुच्री  में  लाया  गया

 भरी  पो०  शिव  शंकर  :  कृपया  तक  के  अनुरूप  यदि  आप  इसके  अनुपार  नहों  चलते
 ओर  अ'वपत्तियां  नहों  उठाते  हैं  मैं  कुच्च  नहीं  कर  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इसके  बावजूद  भी

 अनुच्छेश  246  के  अन्तगंत  सामान्य  कानून  के  लिए  विषय  राज्य  सुचो  में  ही  रहता

 एक  मात्र  बात  जिसकी  व्यारुया  को  जाती  है  वह  यह  है  कि  अनुच्छेद  368  के  अन्तगंत  होने
 वाले  किसी  मो  संभोधन  जो  अनुच्छेद  246  को  मावना  कै  विरूद्ध  हो  सकता  है--यह  न्याय  संगत  है
 क्योंकि  यह  ससद  संवेधानिक  हाक्ति  का  प्रयोग  कर  सकती  शो  इसमे  ऊपर  ये  शब्द  हो  ऐसे  हैं  कि

 यह  अतिड्यप्त  करने  वाली  शक्ति  है--एक  बार  जब  संसद  संविधान  में  सल्षोघत्‌  करसी  एक  मात्र
 कसोटो  जो  वे  कहना  चाह  रहे  हैं  जिसका  उत्तर  दिया  जाना  यह  है  कि  क्या  ऐसे  संणोधव  से

 संविध।न  को  मूलभूत  विशेषताओं  अथवा  आधार  भूत  ढांचे  को  ठेस  पहुंचती  है  :

 मैं  ह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मूल  मृत  ढांचे  का  यह  सिद्धान्त  संशोधन  कानून  पर  लागू
 नहों  होता  यह  केवल  संविधान  संशोधत  पर  लाग  होता  है  ।  एक  सासनोय  सदस्य  यह  कहना  चाह
 रहे  थे  कि  संविधान  संक्षोषन  पंचायती  राज  के  सम्बन्ध  में  है  और  अनुन्छेश  246  को  ध्यान  में  रखते

 हुवे  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नटीं  किया  जा  सकता  और  अनु-छे*  40  का  सहारा  लिया  गया  ।  मैं  पहले  ह्दी
 इसका  जबाब  दे  चुका  हूं  ओर  मझे  उठ!ये  गये  प्रत्येक  मुह  पर  जाने  क्री  जरूरत  नहों  है  क्योंकि  मैंने
 सोचा  मुझ  मोटे  तोर  पर  ब्य  रूपा  करनी

 बात  यह  है  कि  जहां  तक  कैन्द्र  का  सम्बन्ध  क्या  एक  राज्य--में  इसे  ऐसे  कहुंगा--अनु  छेद
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 40  को  देखते  हुये  कार्य  नद्ढीं  कर  सकता  और  फिर  मी  केन्द्र  चुप  रह  में  एक  आधारभूत
 उठा  रहा  हूं  ।

 2.00  म०प०

 उन्होंने  अनुच्छेद  40  को  उढ़कर  सुनाया  माननीय  सदस्य  ने  अतुच्छेद  36  को  भी  पढ़ा  है  ओर

 यह  कहने  की  कोशिश  को  है  कि  राज्य  की  परिभाषा  वही  है  जो  भाव  तोन  में  यात्रि  अनुब्छेद  12  में

 कृपया  अनुच्छेद  37  को  मो  पढ़िए  ।  इस  भाग  में  दिये  गए  प्रावधान  छिसी  मो  स्यायालय  द्वारा
 प्रवतेतीय  नहों  परन्तु  जो  उसमें  विये  गये  हैं  वे  देशा  के  शासन  चलाने  में  फिर  ली  मूल  मृत
 हैं  ओर  क!नून  बनाने  में  इन  सिद्धान्तों  को  लागू  करना  राज्य  सरकार  का  कत्ंव्य  होगा  ।  हम  एक  ऐसा
 मामला  लेते  हैं  जिसमें  एक  राज्य  सरकार  संविधान  के  माग  चार  में  दिए  गए  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों
 का  पालन  नहीं  करती  ।  कया  केन्द्र  सरकार  चुप  रहेगी  ?  केन्द्र  सरकार  के  पास  क्षकह्  मामलों
 में  कैन्द्र  सरब्यर  के  पास  पथ  प्रदर्शन  करने  यह  अं$ृुश  लगाने  को  क्षक्ति  है  कि  राज्य  सरकार  संविधान
 का  पालत  करे  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  छिस  अनुच्छेद  के  अधीन  है  ?

 श्री  पो०  छिव  शंकर  :  यदि  नहीं  पालन  करती  है  तो  हसे  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के
 णाम  मुगतान  दो।जए  जो  निश्चित  रूप  से  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यही  किया  गया  था  ।

 इसके  द्वारा  राज्यों  के  अधिकार  छोन  लिए  जायेंगे  । सरकार  की  थोयत  संविधान  के  अमुच्छेद
 356  में  सशोधन  करने  को  है  ओर  इस  प्रक्रिया  द्वारा  राज्यों  क ेअधिकार  लेने  की  है|  ))

 शी  पी०  क्षिव  शंकर  :  आप  सुनते  नहीं  हैं  ?  में  आपकी  बात  का  दे  रहा  हूं  क्योंकि
 आपने  यह  मुद्दा  उठाया  यदि  आपको  इसका  सामना  करना  पड़ेया  तो  आपको  इसका
 सामना  करना  ही  पड़ेगा  ।  मान  लोजिए  श्ृंविध  न  में  कुछ  करने  को  जरूरत  है  ओर  राज्य  सरकार
 संविधान  का  पालन  नहीं  करना  चाहतो  है  ओर  वह  सविधान  की  आज्ञा  का  उहलंधन  करती  उस
 समय  राज्य  में  सरकार  नहीं  संविधान  के  अनुमार  ओर  बथनुच्छेद  365  के  अम्तगंत  हमें
 बाही  करने  का  अधिकार  है  ओर  हम  कायंवाड़ी  यदि  आप  दुग्यंवहार  करते  हैं  तो  हम  कार्य
 बाही  फरंगे  '  इसझो  परवाह  मत  करिए  ।  आप  केवल  यह  कहने  को  कोष्षिद  ऋर  रहे  थे  मैंने
 सोथा  कि  मुझे  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लानो

 करो  दिनेश  गोस्वामों  :  ऐसे  राज्ष्य  हैं  जहां  का्यंधालिका  ओर  म्यायपालिका  का  भेद  खत्म  कर
 दिया  गया  आपने  क्‍या  कदम

 भी  पो०  शिव  शंकर  :  इसे  बाध्य  करने  के  लिए  न्यायालय  है  ओर  यदि  व्वायाणय  इसे  धाध्य
 नहीं  कर  सकते  ता  न्यायालय  को  कुछ  निदिच्रत  मामलों  में  परमादेश  देने  का  अधिकार  ऐसा  नहूं
 है  कि  वे  परमादेश  जारी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यदि  न्यायालय  निदेश  नहीं  दे  सकता  है  हो
 कैसा  रा  कतंठय  है  कि  वह  यह  सुनिहिलत  करे  कि  हर  राज्य  संविधान  के  ममुसार  कार्य  करता  है  ॥
 यदि  आप  संविधान  के  अनुपार  काय  नहीं  करना  चाहते  हैं  तो  लापको  इसके  परिणाम  भुगशने  पड़ेंगे  +
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 यदि  आप  संविधान  के  विपरीत  स्वयं  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  अधिकारों  का  उल्लंघन

 करते  तो  ापको  इसके  परिणाम  मगतने  पड़ेंगे  |

 प्रो०  मषु  दंडवते  !  अब  प्रयोजन  यह  है  कि  आप  अनुच्छेद  356  में  संवेधानिक  संशोधन  करना

 बाहते  हैं  ।

 एक  भाननोग  सदस्ण  !  अभिप्र  रणा  का  प्रएइन  ही  नहीं  उठता  ।

 झी  पी०  शिव  शंकर  :  आपका  प्रयोजन  स्पष्ट  है  कि  आप  सविधान  का  उल्लंघन  करना  चाहते
 यही  बात

 अनेक  माननोश  सदस्ण  :  जो  नहीं  नहीं  .

 री  पी०  शिव  शंकर  :  आपको  संविधान  के  प्रति  तो  निष्ठा  रखन  ही  यदि  आप
 थान  का  पालन  नहीं  करते  हैं  तो  हम  आपको  संविधान  का  पालन  करने  के  लिए  मजबूर  हम
 बशापको  संविधान  का  पालन  करने  के  लिए  मअबर  करेंगे  |  दूसरी  बात  यहु  है  कि  )

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  आप  विकेन्द्रोकरण  की  बात  कर  रहे  आप  इस  तरह  क्यों  कर
 रहे

 प्रो  मधु  वंडबते  :  यह  तो  स्पष्ट  अनुच्छेद  356  को  शाम  करने  के  लिए  वे  संविधान  में

 संक्षोषन  करना  चाहते  हैं  ।

 री  पो०  शिव  हांंकर  :  यदि  आप  संविधान  के  प्रवधानों  का  जब  दस्तो  उत्ल्ंघ+  करेंगे  तो  यहु

 अनुच्छेद  356  के  कयक्षेत्र  के  अन्‍्तगंत  में  इस  विषय  में  बिल्कुल  हूं  और  में  स्थिति
 को  स्पष्ट  करना  चाहता  यदि  आप  सठिधान  का  पाक्षन  नहीं  करते  है  तो  आप  वहां  बने  रहने  के
 लिए  भनुतयुक्त  है  ओर  यहां  बने  रहने  के  लिए  भी  अनुपयुक्त  हैं  |  हमें  इसके  बारे  मे  पूरी  तरह  स्पष्ट

 हो  जाना  बाहिए
 *

 )
 संघवाद्द  के  बारे  में  प्रष्न  उठाया  गया  इसके  बारे  में  बहुत  अधिक  भ्रांतियां  थी  और  मेरे

 मित्र  संघवाद  की  अवधारणा  को  सममकने  में  धृर्ण  रूप  से  उन्वक  हुए  लगते  इस  देश्ष  में  संयुक्त  राष्ट्र
 को  तरह  का  सघवाद  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्छबले  :  उनका  संघवाद  अपनी  तरह  का  अलग

 श्री  पी०  शिव  हांकर  :  अब  आप  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  संधव।द  संविधान  का

 शाघा  रभूत  ढांचा  इसालए  भृश्ठे  स्थिति  स्पष्ट  कर्मी  है  |  प्रदन  यह  है  कि  वहां  अनेक  राज्यों
 मे  मिल  कर  संधीय  सरकार  को  कातप्य  शक्तियां  दी  थी  अधिकांश  शक्तियों  को  अपने  पास

 ही  रखा  था  ।  हमारे  संबिधान  जो  कि  स्वय  में  पूर्ण  दल्तावेश  शक्तियां  स्पष्ट  रुप  से
 थिर्थारित  की  गईं  खातवों  अनुपृष्े  और  इसके  अधीन  को  गई  प्रविष्टियों  में  राज्यों
 और  कैस  को  शक्तियां  स्पष्ट  छा  से  निर्धारत  की  गई  यदि  आप  सविधान  का  गहराई  से
 भष्ययन  करें  तो  थाप  पाएंगे  कि  संधोय  पक्ष  के  सम्बन्ध  में  संविधात  का  सार  यह  है  कि  शक्तियों  का
 सौमांशण  मजबूत  कैस्ड  को  ब्याद  में  रख  कर  किया  गया  यह  स्पष्ट  हो  जादा  वैंसो
 केवल  इसकी  व्याक्ष्या  करने  रा  प्रवात  क९  दह  हूं

 63
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मारत  में  ।

 श्री  पी०  शिव  शांकर  :  ओ  में  छिसो  अन्य  देश  को  बात  यहीं  कर  रहा  हूं  मे ंकैब्ल  मारतोय
 संबिधान  के  वतंमान  स्वरूप  को  बात  कर  रहा

 प्रश्न  यह  है  कि  संजिघान  के  इस  संझोधन  से  खंधीय  स्वरूप  में  परिवर्तन  कैसे  आया  है  ?

 इस  विषय  में  किसी  ने  मी  कोई  बात  नहीं  कही  ।  यदि  वे  यह  कहते  कि  इस  प्रावधान  से  संघोय

 ढांचे  में  परिवतंन  हुआ  है  और  परिणाम  स्वूप  इससे  पंविधान  का  आधारम्ृत  ढाँबा  प्रभावित  हुआ
 तब  तो  बात  सम्म  में  आ  सकती  है  ।  मेरे  मित्र  सामान्य  रूप  से  अपने  दे  रहे  किसका  सामान्‍य

 रूप  ?  सामान्य  रूप  से  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  पंचायत  सातरीं  अनुसूची  को  सू्री-ा  को  5  वीं  प्रविष्टि
 में  है  शोर  च  कि  श्रव  हम  उस  विषय  पर  कानून  बना  रहे  हैं  इपके  द्वारा  संघीय  हवरूप
 को  कम  किया  जा  रहा  परम्तु  यह  कहना  बिल्कुल  गलत

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  इसे  गलत  कहते  मैं  इसे  गलत  नहीं  मानता  हूं  ।

 श्री  1०  शिव  शंकर  :  यह  बिल्कुल  ठीक  है  ।  इसका  निर्णय  करना  तो  न्यायालय  का  काम

 यहां  तक  तो  ठीक  है  '  यह  तो  विधायी  सक्षमता  के  प्रधन  से  दूर  हटना  हुआ  |  यह  तो  संवेधानिक
 बंघता  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  ऐसा  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  ओर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 जहां  तक  इस  सशोधन  का  सम्बन्ध  सातवीं  अनुसूची  में  राज्य  ओर  केन्द्र  को  दी  गई  क्षक्तिियों  को
 कम  करने  का  कोई  प्रइन  नहीं  यदि  आपकी  यह  धारणा  है  कि  इससे  आधारभूत  ढांचे  में  परिवतंन

 होता  है  तो  हुए  पहले  आध'रधृत  ढांचे  को  समझना  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  अधारभूत
 ढाँचे  को  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषित  नहीं  किया  उच्चतम  न्यायालय  ने  कुछ  उदाहरण  दिए  हसमें
 कोई  संदेह  नहों  है  कि  उच्चतम  व्यायालय  ने  कुछ  दुष्टान्त  दिए

 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :  संघीय  स्वरूप  भी  उनमें  से  एक  है  ।

 श्री  पीः  शिव  शंकर  :  यह  बिल्कुल  ठोक  है  |  मैं  तो  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  उच्चतम
 सय  ने  भी  एक  विश्विष्ट  मामले  में  आधारभूत  ढांचे  के  प्रहम  पर  दुध्टान्तों  का  ही  सहारा  लिया  है  जबकि

 उन्होंने  कुछ  दृष्टान्त  मदों  का  उल्लेख  किया  था|  किसी  भो  पक्ष  द्वारा  कोई  प्रयास  ही  किया  गया

 प्रो०  २घु  दण्ड  वर्ते  :  इसका  भ्र्थ  यह  हुआ  कि  वे  इन  दुष्टान्तों  से  भी  ऊपर  जा  सकते  हैं  ।

 शी  पो०  शिव  शंकर  :  जो  यह  पूर्ण  नहों  हैं  ।  इसोलिए  मैंने  यह  कहा  कि  यह  न्यायाधिकारी
 पर  निर्भर  करता  यदि  मैं  न्‍्यायधीश्  की  हैसियत  से  यह  कहता  हूं  कि  यह  बाघारबधृत  ढांचा  तो
 यह  आधारभूत  ढांचा  ओर  आधारभूत  ढाचे  के  सिद्धांत  में  हमारा  बिद्वास  नहीं  है  ।  मुझे  विश्यास
 है  कि  विपक्ष  में  बेठे  मेरे  मित्रों  का  भी  इसमें  विदश्ञास  नहीं  किन्तु  जब  तक  केल्लवानन्द  मारती  का
 मामले  रहता  यह  हमारे  लिए  बाष्यकारी  है  ओर  हम  इसका  पालन  हम  सब
 लय  का  निर्णय  मानने  के  लिए  बाध्य  हैं|  यह  एक  अलम  माभला  है  किन्तु  प्रइन  यह  है  कि  इस  सामले

 इस  संवधानिक  सक्षोघन  में  जिसे  अनुकछेद  368  के  अन्तगत  लाया  जा  रहा  जो  संविधान  में
 संक्षोधषन  करने  के  लिए  सघटित  धाक्ति  है--महु  नहीं  गया  है  कि  इसपे  सविधान  के  आधारभ्रृत
 ढांखे  का  किस  प्रकार  उल्बंघन  होता  है  ।  वास्तव  में  इस  सशोघन  हारा  आधारमृत  ढाँचे  का  किसी  तरह
 सौ  उल्सवन  नहीं  होता  इससे  संघवाद  प्रमावित  नहीं  होता  है  ।
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 मैंने  पहले  जो  कुछ  कहा  है  उसे  हो  बोहराता  हूं  ताकि  स्थिति  स्पष्ट  हो  च  कि  यह  मामला
 के  अस्तगंत  है---ठसे  समवर्ती  सूची  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है--और  इसलिये  उसके

 रुम्बन्ध  में  कानून  बनाने  का  अधिकार  राज्य  विधान  पंडल  को  इसलिये  इस  संशोधन  में  मी  यह
 बस्था  है  कि  कानून  राज्य  मैं  आपको  अनुच्छेद  243  के  बारे  में  बताता  हूं  थो  मुख्य

 खण्ड
 संविधान  के  उपबन्धों  कै  रहते  र/ज्य  का  विधान  बिधि

 पंचायतों  को  ऐसी  और  प्राधिकार  प्रदान  कर  सकेगा  जो  वह  उन्हें  स्वाय/१ढासभ  को

 संस्थाओं  के  रूप  में  कार्य  करने  योग्य  बनाने  के  लिये  समझें  ओर  ऐसो  विधि  में  पंच
 यत  उपयुक्त  स्तर  ऐसी  शर्तों  के  अधीन  रहते  हुए  जेसी  उसमें  विनिर्िष्ट  की  जाएं
 निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  शक्तियां  ओर  उत्तरदायित्व-यामत  करने  के  लिये  उपबन्ध  किये
 जा  सकेंगे  ।”

 इस  प्रकार  पूरा  विवरण  दिया  गया  इसपें  ग्यारह  अनुसुची  को  प्रविष्टि  का  उल्लेख  किया
 गया  इसका  केवल  अनच्छेद  243  में  ही  उल्लेख  है  ।

 स्थिति  यह  है  कि  ऐसा  नहीं  है  कि  कानन  केन्द्र  बनायेगा  |  यदि  केन्द्र  द्वारा  कानन
 बनाया  जायेगा  तो  ऐसी  स्थिति  उसे  छागू  करने  के  सम्उन्ध  में  द्वो  होगी  !

 झी  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  कानूत  नहीं  बता  सकता  ।

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  मैं  मी  यही  कह  रहਂ  जहां  तक  संवेधानिछः  संशोधन  का
 सम्बन्ध  मैं  यह  बताना  चाहुता  ठहं  कि  हमारा  संविधान  मी  एकात्मक  नहीं  है  न  निर्माताओं

 |  सामाज  की  विभिन्‍नताओं  को  जानक'रो  थी  |  इसलिये  संविधान  का  निर्माण  करते  समय  ऊूद्रोंबे
 जाहा  कि  संविधान  को  देक्ष  कै  विमिनन  लोगों  की  आश्षाओं  ओर  महत्वाकांक्षाओं  का  प्रतिनिधित्व  करना

 मैं  एक  पहल  के  सम्उन्ध  में  बताना  चाहता  हूं  कि  हपारे  एक  माननीय  साथी  ने  अनु
 इछेद  1  के  बारे  में  प्रदव  उठाया  है  ।  मैं  नहीं  जनता  कि  ऐसा  क्षिप्त  प्रकार  किया  गया  अनुच्छेद  1

 (1)  भारत  अर्थात्‌  इन्डिया  राज्यों  का  संघ  होगा

 (2)  राज्य  ओर  उनके  राज्य  क्षेत्र  वे  होंगे  जो  पहची  धुद्दी  में  विनिदिष्ट ॥

 (3)  भारत  के  राज्य  क्षेत्र

 राज्यों  के  राज्य

 पहली  सूची  में  निर्दिष्ट  संघ  राज्य  और

 ऐसे  अन्य  राज्य  क्षेत्र  जो  अजित  किये  समा  विष्ट  होंगे ।”
 मैं  यह  नहीं  समझ  सकता  कि  उन्होंने  पंचायतों  को  इसमें  कसे  सम्मलित  कर  लिया  तब  भी

 क्षेत्र  वही  रहेंगे  |  मैं  समझता  हूं  कि  पंचायतें  राज्यों  का  एक  भाग  हैं  इसलिये  क्षेत्रों  के  लियेਂ

 शो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैंने  प्रस्तावना  का  उस्लेख  किया  है  जिसमें  ढि-स्तरोय  ढाँचे  कौ

 स्‍्था  है  आप  अप्रत्यक्ष  हंस  से  एक  क्या  स्तर  जोड़ने  का  ध्रधास  कर्‌  रहें  हैं  जिसको  कां  शापकों  अधिकार

 नहीं
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 कान  न  छ७  —

 श्री  फ्रक  एन्यनत्ो  निर्देशित  आग्ल  :  आपने  तोन  वाबयों  मे  जो  कुछ  कहा
 उसके  लिये  में  आपको  बधाई  देता  हूं  ।  यह  प्रमाणिक  है  कि  हमारे  सविधान  का  स्वरूप  अमेरिका  के
 संविधान  के  एकात्मक  इसको  यह  विशेषता  दे  कि  क्षेष  शक्तियां  केन्द्र  को  प्राप्त  इसको
 व्यवस्था  धनुच्छेद  368  में  की  गयी  है  ।  मैं  इसको  इसो  प्रकार  समन्नझता  हूं  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  मैंने  ज'न-बूक  कर  के  प्रति  अत्यधिक  झकावਂ  क्षब्दों  का  प्रयोग
 किया  इसलिये  मैं  शेष  शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  किया  क्यों

 यह  दुसरी  तरफ  बेठे  साथियों  के  लिपे  अत्यधिक  आपत्तिअनक  होता  ।  में  बड़ो  सावधानी से  शब्दों  का
 प्रयोग  कर  रहा  था  ।  )

 में  इसे  अत्यधिक  पवित्र  मानता  हूं  में  इप्त  दस्‍््वावेज  को  शापथ  के  प्रतिवचनबद्ध  हूं  ।
 में  इसका  समर्थ  करता  हूं  ।  यहो  मेरा  कहना  है  ।  )

 जहां  तक  राज्यों  के  सत्र  का  सम्बन्ध  इसको  बारोको  से  जांच  किये,बिना  कोई  तक  नहीं  दिया
 जा  सक्ृता  क्योंकि  इसका  कारण  यह  है  कि  उसमे  कुछ  नहीं  है  ।

 इसलिये  इसे  विब।थी  सावरथ्थं  प्राप्त  ओर  यह  मूल  ढांचे  की  अवधारणा  के  अनुरूप

 )

 अध्यक्ष  महोदव
 :  अगर  आप  चुप  रहें  तो  दो  मितट  में  मामला  समाप्त  हो  जाएं  ।

 ]
 प्रो०  एमन०  जो०  रंगा  :  अध्यक्ष  हम  मध्याह्ञ  मोजन  के  लिये  कार्यवाही  स्थगित  क्यों

 नहीं  कर  दे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इप  वक्‍त  महफिल  जमी  हुई  अच्छा  लग  रहा

 ]

 श्री  सेफहीन  चोधरो  :  में  वहां  से  बात  शुरू  करता  हूं  जहां  पर  सोमनाथ  चटर्जी
 ने  छोडी  थो  |  उन्होंने  एक  प्रवन  है  कि  इस  कानून  के  बनने  या  इस  विधेयक  के  वार्ति
 होने  के  बाद  मो  यदि  राज्य  सरकार  इस  विधेयक  में  उल्निखित  निर्देशों  का  पालन  भ  करे  तो  केन्द्र
 कार  कया  करेगो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बताये  रज्षिये  |  यदि  आप  व्यवधान  डालेंगेतों  इसमें  समय
 लगेगा  ।  यदि  आप  अपने  पर  काबू  रखे  तो  अच्छा  होगा

 भरी  सेफुहीन  चौधरी  :  जब  इस  प्रश्न  को  उठाया  पा  था  तो  मेंने  देशा  था  कि  कुछ  मंत्रो  अन्दर
 हो  बन्दर  में  हंस  रहे  पे  तथा  यह  चाहते  हैं  कि  इस  प्रदन  को  देश  के  अनेक  भागों  में  उठाया  जाए  ताकि
 वे  यह  सुधाव  दे  सकें  कि  ऐसी  परिस्थिति  में  उन्हें  पंचायतों  को  समयर्ती  सूचो  में  सम्मिलित  करने  के
 लिये

 दूधरा  संशोषन
 साना  इसलिये  में  इस  कानून  के  उपलब्धों  का  समर्थन  नहीं  करता  हूं
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 क्योंकि  में  सोचता  हूं  छि  यह  पंचायतों  को  समवर्तो  सूची  में  सम्मिलित  करने  का  एक  साधन  यही
 वास्तविक  उद्देश्य  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यदि  श्राप  पांच  मिनट  चुप  रहेंगे  तो  यह  समाप्त  हो  जायेगा
 अन्यथा  पर्द्रह  मिनट  ओर  लग  जायेंगे  ।  बात  सोधी-सी  वह  अन्तिम  वक्ता  हैं  ।

 श्री  सेफुदीन  चोघरी  :  यदि  मुझे  इस  सरकार  को  ईमानदारो  समझनो  है  तो  मुझे  इस  प्रएन  के
 सम्बन्ध  में  एक  स्पष्टीकरण  मांगता  है  |  संविधान  के  अनुच्छेद  40  में  पंचायत  के  सम्बन्ध  में  राज्य
 कार  द्वारा  उठाये  जाने  वाल  कदमों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस
 कार  ने  ओर  इस  सरकार  को  चलाने  वाले  दल  ने  विश्षेषतः  उत  राज्यों  में  जहां  वे  सरकार  चला  रहे
 हैं  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  को  है  कि  पचायत  के  चुनावों  के  लिये  जनता  को

 प्रोत्साहित  किया  जाये  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  कि  सत्ताघारी  पार्टी  की  राजनंतिक  इच्छा  क्‍या
 यही  बात  है  |  केन्द्र  में  कांग्रेस  पार्टी  को  राजनेतिक  इच्छा  का  अमावਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  विधायी  सामर्थ्यं  **

 श्री  संफुदीन  चोघरी  :  में  सामथ्यं  कਂ  बात  कर  रहा
 प्रो०  मधु  वण्डव्ते  :  वह  उनकी  असामथ्य  के  बारे  में  बता  रहे  हैं  ।

 अष्णक्ष  महोदय  ४  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  संफुद्ोन  चोघरी  :  हम  नहीं  भाहते  कि  सरकार  चलाने  वाली  राजनेतिक  पार्टी  को
 नेतिक  इच्छा  के  अमाव  का  प्रयोग  संविधान  को  मूल  विशेषतायें  बिग'ड़ने  में  किया  जाए  |  अब  मण्डा

 फूट  गया  वे  एकाधिकारिक  किस्म  का  प्रस्धासक  चाहते  हैंਂ  भाप  ऐसा

 थी  श्री  श्विव  ध्ंउर  ने  कहा  है  कि  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  बाद  निदक्षों  कै  अनुसार
 यदि  समय  से  चुनाव  नहीं  कराये  जायेगे  तो  शनुच्छेद  356  का  प्रयोग  किया  ण्ायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  है'*''कृपया  बात  समाप्त

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  मेरी  बात  इस  विधेयक  के  खण्ड  2  243-  कै  अन्तगंत
 धश्ये  टिप्पण  मे  कहा  गया  हैं  के  निर्वावनों  का  निदेशन  और  नियत्रण  चुनाव
 थायोग  में  निहित  होगा  ।”

 केन्द्रीय  सरकार  चुनाक्ष  आयोग  पर  चुनाव  न  कराने  के  लिये  दवाब  डालतो  रहो  Bor
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  चनाव  आयोग  पर  आरोप  मत  लगाइये  अब  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।
 थ्री  संफुदरीन  चोष  इसे  समझिये  ।  अब  राज्य  सरकार  एक  निर्चित  तरोका

 रित  कर  सकती  है  जिसक  द्वारा  चुनाव  कराये  जायेंगे  तथा  चुनाव  आयोग  यह  कह  सक्चता  है  ४  कि  बहू
 हमें  स्वोकाय  नहीं  है  ।'  यदि  ऐसा  टकराव  पंदा  हागा  तो  क्‍या  भायेया  ?  वे  कहते  हैं  कि  यद्वि  चुनाव  नहीं
 कराये  जायें  तो  इस  थाधार  पर  धनुच्छेद  356  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  उस  स्थिति  में  क्या  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कह्दा  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कैवज  कानून  बबाने  तक  ही  सीमित  उससे  अधिक
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 झौ  सैफहीन  चोधारी  :  टकराव  पंदा  जा  सकते  नो  उस  स्थिति  में  यह  अर्थात्‌  चुनावों
 का  झापोजन  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जाना  नियंत्रण  तथा  निदेशव
 निर्वाचन  श्रायोग  के  हाथों  में  नहीं  होना  चाहिए  ।

 प्रो०  भषु  दंडवते  :  वह  सरकार  की  सामथ्य  के  बारे  में  तक  कर  रहे  हैं  ।

 थ्रो  संफुद्दीन  चोघरी  :  में  यह  मानता  हूं  कि  यह  घुनिदिचत  करने  में  कोई  श्रसहमति  बहीं  हो
 श्रकृतो  कि  पचायतो  को  मजबूत  बनाथा  निचले  स्तर  पर  वे  प्रभावी  ढग  से  काय  करें  तथा

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसू।बत  जनजातियों  के  लिये  बारक्षण  दिया  जाए  |  परन्तु  यह  अप्तनी
 नहों  अस्लो  मुद्दा  यह  है  कि  वे  पंचायतों  को  समवर्ती  सुध्री  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  इप्रक्ो

 साधन  के  रूप  में  प्रयोग  कर  रहे  हैं  जिधसे  राज्य  ध्रकारों  को  उपेक्षा  को  जा  सके  ठया  संविधान  के
 संघोय  ढांचे  को  त्रिकृत  किया  जा  सके  ।

 इसी  कारण  हम  सर+#र  के  नापाक  इरादे  का  विरोध  करते  हैं  जो  बड़े  आराम  से  अपने  शासन
 काल  के  अन्तिम  साल  के  दोरान  इसे  करना  चाहती

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रघान  मन्त्री  बोलेंगे  ।

 श्री  एन०वों  ०एन०  सोम्‌  :  खड़े  हुए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुर्क  श्रापके  दल  की  सूचो  बाद  में  मिली  थी  ।

 भो  एन०वो०एन०  सोमू  :  मुझे  अपने  दल  को  क्षिकायतों  को  सामने  रखने  दें  ।  मु्ते  दो
 मिनट  का  खमय  चाहिए  )

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  में  भी  बोलना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  मैं  उन्हें  स्वीकृति  दे  सकता  हूं  ?

 प्रधान  मंत्री  राजोव  :  हाँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  दो  मिनट  का  समय  लेंगे  ।
 हो  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  यद्धपि  मेने  आपको  इसको  सूचना  देर  से  दो  थो  फिर  भो

 आपने  मुर्क  अपनी  बातें  कहने  का  अवसर  प्रदान  किया  है  जिसके  लिए  में  आपको  घन्यवाद  देहा  हें  ।
 सर्वे  प्रथम  तो  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  की  मैंने  और  मेरे  दल  ने  हमेशा  सत्ता  के  हस्तांतरण

 ओर  विकेन्द्रकरण  का  समर्थन  किया  जहां  तक  बिकेन्द्रीकरण  ओर  हस्तांतरण  का  प्रश्न  तो  इसमें
 किसो  मो  प्रकार  के  हो  मत  नहीं  मेरे  मन  में  मात्र  कुछ  आशंकाएं  विधेयक  में  खाई  गई  बहुत
 सारी  चोजें  पहले  से  ही  अनेक  राज्यों  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  चक्ी  हैं  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि
 इस  संविधान  संशोधन

 के  द्वारा  कांग्र स-ई  झ्ासित  राज्यों  में  कुछ  ऐसी  बातें  क्रियान्धित  को  जाएगी  जो
 बहुत  से  राज्यों  द्वारा  पहले  हो  लागू  की  जा  चुकी  माननीय  मंत्री  महोष्य  श्री  पो०  द्िव  क्षकर  एक
 कानूनविद  में  संवघानिक  विज्लेषज्ञ  महीं  लेकिन  ऐसे  घनेक  मामले  हैं  जहां  छच्चक्‍तम  स्यायालय

 ने  संविधान  के  मूल  ढांचे  में  परिवतंन  पर  रोक  लगाई  संविधान  को  सघौय  विशेषता  संविधान  का
 मूल  माग  आप  जो  विधेयक  कल  छा  रहे  कया  उससे  246  को  श्रोर  अधिक  कड़ा  किया
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 जा  सक्तः  है  ?  इस  विघान  को  लाग  करने  के  क्‍या  केन्द्रे  सरक'र  राज्य  विधान  मभाओं  से
 पंचायतों  के  सम्बन्ध  में  जब  कानन  पारित  करवा  सकती  अगर  इस  विधेण्क  को  किसी
 लय  द्वारा  इस  आधार  पर  लारिज-कर  दिया  जाता  है  कि  यह  संविघान  के  मूल  ढांचे  के  अनुरूप  नहों  है
 तो  यह  बहुत  दुःख  की  बात  क्योंकि  हम  पंचायतों  को  या  लोगों  को  ऐसी  कुछ  मो  चीज  नहीं  देना

 चाहते  हैं  जिसे  कल  न्यायालय  द्वारा  खारिज  कर  दिया  जाय  ।  क्‍या  यह  कानन  की  दृष्टि  से  ठोक  होगा  ?
 में  माननोय  प्रधान  मत्री  से  बाग्रह  करता  हूं  कि  हप  लोगों  के  साथ  बोर  कानून  के  अन्य  ज्ञाता  जो

 उनकी  बगल  में  बंठे  उनसे  विचार-विमक्ञ  कर  हमें  इस  बारे  में  जानकारी  दें  ,  मैं  कहता  चाहूंगा  कि
 मात्र  इस  आधार  पर  इस  विधेव्क  जो  अनावश्यक  रूप  से  थआआाज  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  खारिल

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  एन०वो०एन०सोम्‌  :  में  मपने  डो०  एम०  के०  इल  को  ओर  से  कुछ  शब्द
 कहना  चाहता  हूं  ।  नांच  ना  आगन  टेड़ा  ।  को  तरह  स्वतत्रता  के  40  वर्ष  के  उपरांद  भी  अगर  हुम
 पूछते  हैं  कि  मारत  के  गांवों  ने  तरबकी  क्यों  नढ्ीीं  को  तो  सत्ताधारी  दल  कहता  है  कि  पंचायती  व्यवस्था
 मे  तरक्की  नहीं  हुई  वास्तव  10  साल  पहले  वे  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  लागू  क्वरना  चाहते  थे  ।

 उन्होंने  कहा  कि  20  सुत्रों  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  पश्चात  भारत  के  लोगों  के  रहन-सहम  के  स्तर  में

 सुध'र  होगा  '  लेहन  ८ह  पूणणतया  असफल  रहा  |  अब  वे  पचायती  व्यवस्था  को  सुधारने  का  प्रयास  कर

 रहे  हैं  ।

 यह  विधेषक  संविष/न  के  मूल  ढांचे  के  विरुद्ध  यह  सातथों  अनुसूची  की  प्रविष्टि  5  में  हस्तक्षेप
 करता  इस  विधेयक  के  द्वारा  राज्य  सरकार  की  सभी  दाक्तियां  ले  लो  गयी  है  |  ग्ह  मारत  के  मूल
 संघीय  ढांचे  में  मो  हस्तक्षेप  करता  अब  पंचायत  को  ज्यादा  शक्ति  देने  की  थाड़  में  एक  एकल
 व्यवर्था  वाली  सरक.र  को  सग॒  किया  जा  रहा  के-द्र  सरकार  राज्य  सरवार  से  सब  शविंतयां  छीन

 लेना  चाहती  है  ।

 हमिलणाढड़  में  जिला  व्यायानयों  को  महान  नेता  श्री  का  मराज  द्वारा  समाप्त  कर  दिया
 गणा  था  ।  उन्होंने  ही  तमिलनाडु  में  यह  पंचापत  ब्ण्वस्था  शुरू  की  कामराज  द्वारा  स्थापित
 यही  व्यवस्था  को  मूल  अवधारणा  क्रो  समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 हा०  अम्बेडकर  ने  कहा  था  कि  संविधान  के  निर्माण  में  केन्द्र  राज्य  दोनों  का
 दान  कोई  एक  दूसरे  से  कम  नहीं  लेकिन  इप  बतंमान  विधेण्क  द्वारा  घीरे-धोरे  राज्य  सरकारों
 के  सब  अधिकार  छीने  जा  रहे  अत  हम  इस  विधेयक  का  विरोध  करते

 विधेयक  को  ग्यारहवीं  अतुमची  के  राज्य  सरकारों  के सब  अधिकार  कैन्द्र  सरकार  हारा
 ले  लिये  गये  हैं  कृषि  भूमि  सुधार  लघू  मछलो  सामाजिक  वाधिकों  |
 में  श्री  हतु मनतंया  द्वारा  संविधान  सभा  में  कहे  गए  हान्‍्दों  को  उद्धू,त  करना  चाहता  हूं  :

 आंदोलन  कै  दिनों  में  हम  कुछेक  ऐसे  सिद्धान्तों  और  विचारधाराओं  के  प्रति  बच
 वद्ध  ये  जिनकी  दिक्षा  हमें  महात्मा  गांधी  ने  दी  अ्रपनो  माषा  में  सबसे  पहले  भर  प्रमुख  परामश

 उन्होंने  यह  था  कि  इस  देश  के  संविधान  ढ़ांचा  पिराभमिड  के  समान  बहुत  आधार  का  होना
 इसका  निर्माण  नीचे  से  आरम्भ  होना  चाहिए  और  ऊपर  पहुंचहै-पहुंचते  शमकु  के  आकार  में

 कम  हाते  हुए  समाप्त  होना  चाहिए  ।  लेढिन  बहां  इससे  उलटा  किया  यया  प्रान्वों  ओर  राज्यों
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 द्वारा  जो  काय  शुरू  किए  जाने  चाहिए  वह  बहां  से  आरम्म  करके  सारी  क्षक्तियां  केन्द्र  कै  पास  इकट्टी
 कर  दो  गयो  निषचय  ही  महात्मा  गांधो  ते  इस  प्रकार  के  संविधात  को  परिकल्पना  नहीं  को  थी  ।”

 इस  विधेयक  का  यही  उद्देश्य  में  इसका  विरोध  करता

 श्री  राजोब  गांधी  :  में  माननीय  सदस्यों  के  वकक्‍तव्यों  को  सुन  रहा  था  थोर  एक  या  दो
 श्दस्पों  को  जिन्होंने  बहुत  ही  कुशल  प्रतिशक्षात्मक  तरीकै  से  इसको  विधायी  सक्षमता  के  बारे
 में  ज्यादातर  सदस्यों  ने  इस  मुट्टे  के  ढारे  में  कहने  का  प्रयास  भी  नहीं  किया  ।  ओर  इस  बात  में

 भुझे  कुछ  हद  तक  सोचने  पर  मजबूर  किया  उनमें  से  अनेक-.-अबकि  सूचो  में  20  है  ओर  भरी
 शोस्वामी  ने  यह  क्‍टों  पूछा  था  कि  में  उन  बीसों  का  नाम  क्यों  जानना  चाहता  जब  कि  यह  एक
 तांत्रिक  समाज  है  ओर  हम  यहां  चर्चा  कराना  चाहते  नि:सन्देह  हम  इस  पर  बहस  कराना  चाहते

 लेकिन  हम  यद  चर्चा  खले  में  कराना  पर्दे  के  पोछ्ले  ओर  बुर्की  के  अन्दर  अगर  भाप
 बोलना  चाहते  हैं  तो  अवध्य  अपने  आप  को  छपाए  नहीं  |  आप  छपना  क्‍यों  चाहते  अगर
 आप  कहना  चाहते  हैं  तो आप  अपना  न!प  क्यों  छिपाना  चाहते  हैं

 थी  दिनेश  गोस्वामी  :  ऐसा  बिल्कुख  नहीं  है  ।

 झरो  राजीव  ग्रांघो  :  गोस्वामी  मुझे  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करने  दें  ।  मेंने  आपके  बकतब्य
 है  दोरान  ध्यवधान  नहीं  डाला

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  जब  हम  लोग  तो  हम  गुमनाम  नहीं  रह  सकते  थे  |  तब  आपको

 हमारे  नामों  का  पता  चल

 श्री  राजोव  गांधी  :  तब  आप  इतने  परेशान  क्‍यों  थे  ?

 झो  सी०  साधव  रेड्डी  :  आप  अपनी  बात  को  सही  सिद्ध  करने  को  कोशिक्ष  कर  रहे  थे  ओर  हमने
 उसका  विरोध  किया

 श्री  राजोब  गांधो  :  वास्तविरुता  यह  है  कि  सदस्यों  ने  अपने  हस्तक्षेप  हारा  स्पथ्ट  रूप

 सै  यह  दर्शा  दिया  है  कि  वे  समा  के  विधायी  रूप  से  सक्षम  होते  में  रुचि  नहों  रखते  हैं  बल्कि  वे  सभा  की

 विधायी  समता  में  नहीं  बल्कि  इस  विधेयक  पारित  होने  में  हो  रुचि  रखते  हैं  ।  हम  इसी  बात  पर  हो
 चर्चा  क्र  रहे  हैं  ।

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  के  माननीय  सदस्य  ने  विघायी  सक्षमता  के  सम्बन्ध  में  एक  दारद  मो  कहा  ?
 मै  सदस्य  लो  बाद  में  पहिचम  बंग'ल  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  भो  राजनीतिक  इच्छा  दाक्ति  के  सबध
 में  बात  बहु  विधायो  सक्षमता  के  सम्बन्ध  में  नहीं  मोर  त्रिपुरा  मे  राबनोतिक  इच्छा  शक्ति

 कहां  गई  तथा  के  रल  में  राजनीतिक  ६च्छा  दाक्ति  कहां  गई  ?  यह  राजनीतिक  दल  अबवा  राजनीति
 इच्छा  क्षक्ति  का  प्रदन  नहीं  है  ।  वास्तविकता  यह  दै

 मेंने  अपने  पहले  वक्तव्य  में  कहा  था

 मेने  अपने  पहले  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  यह  राजनीतिक  इच्छा  क्षक्ति  का  प्रदन  नहीं  यह
 शाजनीतिक  दल  प्रएन  नहीं  है  |  यह  कांग्रेस  अथवा  गेर-कांग्र  स  का  प्रष्न  नहीं  ऐसे  राज्य  थो  हैं
 जहाँ  कांग्रेस  का  शासन  ठोक  ढंग  से  चल्त  रहा  है  ओर  ऐसे  राज्य  सी  है  जहां  कांग्रस  का  झासन  ठीक
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 नहीं  फिर  ऐमे  राज्य  भी  हैं  जहां  विपक्ष  का  शासन  ठोक  ढंग  से  चल  रहਂ  है  और  ऐसे  राज्य  भी  हैं
 जहां  विपक्ष  का  शासन  प्रबन्ध  ठोक  महीं  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  विपक्ष  को  मृमिकः  भिन्‍न-निश्न  रही
 है  ।  स्पष्टतः  दलों  से  परे  शी  कुछ  बाते  शोर  यहो  कारण  है  कि  हम  इस  समा  में  सवंधानिक्ष
 संशोधन  पेश  कर  रहे  )

 अम्मू  ओर  कद्मीर  के  एक  सदः्य  में  नहीं  जानता  हूं  कि  क्या  आपने  उन्हें  बोलने  की  अन्मति

 दो  थी  लेकिन  मेंने  इस  बात  का  अन्दाजा  लगा  लिपा  कि  वे  क्पा  पूछना  चाहते  थे  ।  यह  विधे  एक  धनुच्छेद
 370  का  अतिक्रमण  नहीं  करता  ओर  यह  कद्ठमोीर  पर  तब  तक  लाग  नहीं  होगा  जब  तक  कि  कदमोर
 का  विधान  मण्डल  इसको  स्वीकृति  नहीं  देता  जिसके  सम्बन्ध  में  हम  यह  बाशा  करते  हैं  कि  ये

 स्वीकृति  प्रदान  करेंगे  ।

 प्रो०  सफुदीन  सरोज  :  जम्मू  ओर  कदमीर  के  लोग  इस  विधेयक  का  स्वागत
 करते  हैं  ।

 भरी  राजीव  गांधो  :  बहुत.बहुत  बन्यवाद  |  सक्षेप  में  में  यह  बात  कहने  की  चेघ्टा  कर  रहा  था
 कि  इस  बिघेयक  को  ला  कर  हम  अनुच्छेद  370  का  अतिक्रमण  करने  को  कोशिश  नहीं  कर  रहे  इसे
 वर्तमान  प्रक्रिया  कै  अनुसार  हो  किया  जायेगा  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुलो  :  में  इस  विधेण्क  का  समयंन  करता  हूं  और  में  इस  तरह  के
 घानिक  उपबध  का  समबंन  करना

 श्री  राजीव  गांधी  :  धन्यवाद  महोदय  ,  बहुत  ही  कग॒वंधानिक  तक  दिये  गये  श्लोर  जो  भी  तू

 दिये  गये  वे  उस  मुह  से  सम्बन्धित  नहीं  थे  ।  मेरे  माननीय  सहयोगो  द्वारा  विषायो  सक्षमता  का  ठोक

 जबाब  दे  दिया  गया  ओर  मत्री  द्वारा  उत्तर  दिये  जाने  के  पदयात  एक  सदक्य  ने  स्वयं  यह  बात  कहों
 कि  वह  सक्षम  नहीं  है  ओर  में  उनसे  सहृफत  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  टिप्पणी  करने  में  सक्षम  नहीं

 उन्होंने  जो  भा  कहा  है  में  उध्त  पर  टिप्पणी  नहीं  कक  गा*“(व्यवधान )

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  कृपया  हमारी  बातों  को  गलत  ढग  से  ध्यारुयः  न  करें

 भी  राजोव  गांधी  :  क्षायद  श्री  गोस्वामी  ने  यह  पूछा  था  कि  इस  विधेयक  को  हम  ने  मुख्य
 मंत्रियों  के  समक्ष  कर्पो  नहीं  रखा  ।  जित  ि्धिंगक  को  हम  समा  में  पेश  करने  जा  रहे  हों  उसे
 इस  समा  से  बाहर  कहीं  मी  पेश  करने  का  बर्थ  इस  समा  के  विशेषाधिकार  फरो  मग  करना  होगा  और
 ऐसा  करने  का  हमारा  कोई  ईरादा  नहों  शोर  न  ही  अ!पके  द्वारा  बिछाये  गये  जाल  में  ही  रंतने  का

 हमारा  कोई  दरादा  है  (व्यवध/न )

 अनेक  सदस्पों  ने  संविधान  के  आधारभूत  ढाचे  के  सम्बन्ध  में  उर्या  की  ओर  कहा  कि

 हम  इस  मूल  संरचना  को  मंग  कर  रहे  एश्च  सदस्य  ने  विज्षेष  रूप  से  इस  सम्बन्ध  में  पूछा  ओर
 संबिधान  के  सम्बस्ध  में  उस  सइस्प  के  दल  का  बहुत  ही  सदिग्ध  रिका्ड  उन्होंने  इसे  अला  डाला
 इसे  फांड  ढाला  इसे  फेंक  दिया  है--मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  ठन्होंने  इसके  साथ  ओर  क्या-क्या  किया

 मुमे  आश्थय  होता  है  कि  वह  किस  आधा  र॒भूव  ढांचे  को  बात  कर  रहे  हैंਂ  मैंने
 अपनो  बात  समाप्त  नहीं  को  है|  मै  व्यकवाद  उत्पन्त  किया  जाना  पसंद  नहीं  करूवा  !  करोब  तोब
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 घंटे  तक  हमने  उन  सात  को  बातें  सुनी  हैं  मैंने  किसी  सदस्य  अथवा  बल  का  ताम

 नहों  लिया  है  मुझे  खुशों  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  अपनी  थास्था  प्रकट  कर  दो

 छिसी  भी  प्रकार  से  यह  विधेयक  संविधान  कै  मूल  संरचना  में  परिवर्तन  नहीं  करता
 मैं  0  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  द्‌  ।  लेकिन  यह  विपक्ष  के  मून्न  संरचना  में  पश्वितंन  ला  सकता

 क्योंकि  जेसा  कि  हमने  देखा  है  कि  जनता  दल  के  अध्यक्ष  यहां  उन्होंने  एक  झांंक्षिप्त  वक्‍तभ्य
 फिर-जब  मैंने  उम्हें  उत्तर  दिया  तो  वे  डर  गये  और  बंठ  गये  ।  अब  ८<ह  दिखायी  नहीं  देते  हैं  ।  बह  यहाँ
 भो  उपस्थित  नहों  हैं  ।  वह  भागे  हुए  आपको  जनका  बचाव  नहीं  करता  है

 प्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  अधकांश  चर्चाओं  में  वे  समा  में  उपश्यथित  नहीं  रहते  उन्हें  जाने  को
 रक्षतन्त्रता  )

 श्री  राजोव  गांधो  :  आप  सामन्तवादी  रुख  क्‍यों  अपना  रहे
 प्रोਂ  मधु  दण्डवर्त  :  आप  तो  चर्चाओं  में  कदाचित  ही  उपस्थित  रहते  हैं  )
 श्री  राजीव  गांधी  ;  अनेक  दलों  ने  इम  विधेयक  का  विरोध  किया  है  |  क्षोर  मैं  कहता

 हूं  घेंपक  का  विरोध  किन्तु  इस  समा  के  विधायी  रूप  से  सक्षम  होने  का  विरेध  मत
 कीजिए  क्योंकि  किसी  ने  मी  ऐप  नहीं  है  ।  इन  दलों  में  तेनग  लोक  असम  गण  परि«

 दो०  एम०  के  ०  हामिल  हैं  !  मुझ  आाइचय॑  नहीं  है  कि  इन  दलों  ने  इपक्का  विरोध  किया  है  वर्णोंकि
 हम  इन  दनों  को  पद्ठ  म॒मि  जानते  हैंਂ  लेकिन  जिस  बात  ने  मुझे  आएचयंच कत  किया  है  वह  यह  है  कि
 सी०पी०एपम०  फारवर्ड  ब्लाक  जेसे  अधिक  प्रगतिकश्षील  दलों  के  कुछ  सदस्यों  ने  मी  इस
 विधेयक  का  विरोध  किणा  है  ओर  यह  आदचर्यजनक  बात  है  |  मैं  आणा  करता  हूं  कि  ये  दल
 बिकता  समझेंगे  ओर  अन्य  विपक्षो  दलों  के  बहकावे  में  नहीं  आएंगे  ।

 स्पष्टतः  इस  विधेषक  का  विरोध  जेंसा  कि  आछष  हमने  देखा  विधायोी  सक्षमता  के
 कारण  नढीं  विरोध  किसी  अन्य  बात  किमी  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  किसी  अन्य  ऐसी  बात
 पर  जो  अत्यधि  रू  रुकावट  उत्पन्भ  कर  रहा  उसके  प्रति  है  ओर  यह  बात  स्पष्ट  हो  रही

 इसका  विरोध  स्पष्ट  रूप  से  विपक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  रचा  गया  षड़यंत्र  है  और  यह
 चडयंत्र  इसलिये  रचा  गया  है  कि  वे  सत्ता  के  दलालों  की  रक्षा  कर  यह  षड़यत्र  सामतवादियों  के
 लिये  संघ  हेतु  रचा  गया  है'*  विपक्ष  के  सदस्य  इसमें  निहित  स्वाय्थ  का  समर्थ त
 कर  रहे  हैं  ताकि  इन  स्तरों  पर  अध्टाचार  बना  ण्हु  एक  हामंनाक  बात  है  कि  इतने  महत्त्वपूर्ण
 मुह्ठे  पर  इस  समा  में  हमारा  मत  एक  नहीं  लेकिन  ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  है  कि  दूसरे  थोर
 बेंठे  हुए  सदस्थों  द्वारा  विकासशीसख  विधेयकों  का  विरोध  न  किया  गया  पसंਂ  का

 बेंकों  का  भूमि  सुधार  तथा  इस  सभा  द्वारा  पारित  अन्य  बहुत  से  ऐतिहासिक
 तथा  क्रान्तिकरो  विधेयकों  का  भी  उन  लोगों  द्वारा  विरोध  किया  गयਂ  जो  उधर  बेठे  हुए
 जब-जब  उन  लोगों  ने  ऐसा  किया  इस  देश  की  जनता  ने  उन  ल्लोणों  की  उपेक्षा  कर  दी  है  ओर  वे
 उपेक्षित  हो  रहेंगे  ।  उनके  द्वारा  इस  विधेयक  के  विरोध  ने  इस  देश  के  लोगों  को  इत  बात  का  प्रमाण  दे
 दिया  है  fe  इस  ऐ।तिहसिक  विधेयक  के  पारित  करने  में  वे  हस  देश  की  जनता  के  साथ  नहीं  हैं  ।

 जो  तर्क  दिये  गये  हैं  वह  हमने  सुने  हमने  उन  सब  तको  को  अस्वोकार  कर  दिया
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 ताससफ/न-- न  न

 अध्यक्ष  महोयव  :  प्रदन  यह
 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेपक  को  पुर:स्थादित  करने

 को  अनुमति  दो  जाये  ।”

 जो  सदस्य  इसके  पक्ष  में  हैं  वे  कृपया  कहें  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  ।  जो  सदस्य  इसके  विरोध  में  है  वे  कृपया  ढहें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  निर्णय  वालों  के  पक्ष  में  हुआ  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  नहीं  वालों  के  पक्ष  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दोर्घायें  खाली  कर  दो  जायें  ।

 अब  दीर्षायें  खाली  हो  गयोी  हैं  ।

 प्रदन  यह
 मारत  के  संविधान  में  ओर  संशोषन  करने  बाले  विधेयक  को  पुशस्थापित  करने

 को  अनुमति  दो  जाये  ।”

 जो  सदस्य  इसके  पक्ष  में  हैं  वे  कृपया  कहें  !

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  सदस्प  इसके  विरोध  में  हैं  वे  कृपया  कहें  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मेरे  विचार  में  निर्णय  बालों  के  पक्ष  में  हुआ  |

 कुछ  साननोय  सस्दय  ।  तिर्णय  नहीं  वालों  के  पक्ष  में  हुआ

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हम  इस  पर  मत  विमाजन  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  मत  विभाजन  करा  देता  हूं  ।  प्रइन  यह
 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 लोक  समा  में  मत-विम्राजन  हुआ

 2.49

 मत  विभाजन  संख्या  :  7

 पक्ष  में

 श्रीमती  मनेम्मा  श्री  जय  प्रकाश

 भो  अब्दुल  हस्नान  अब्दुल  श्री

 अर्तर  भी  धरुणा  श्री  एम०
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 कप्रला  कुमा

 श्रो  अरविन्द  तुलसोराम
 श्री  अब्दुल  रक्षीद

 थी  गुरुदास

 भीमतो  मोहधिना

 ढिन्दर  भी

 श्रो  पृथ्वी  चर

 कुबर  श्री

 श्री  मोरिय श्री

 कुप्पु  श्री  सी०कै  ०
 छुमार  श्रो  पो०  आर०
 करेशों  श्रो  अजील

 श्री  पी०

 ढैबर  श्री

 भोमतो  शोसा

 कृष्ण  भरो
 क्षोर  श्रीमती  कैसरबाई

 भी  तिमंत्र
 भो  प्रोहस्मद  थबय  )

 भो  मोहम्मद  बयूब
 भो  राम  श्रेष्ठ

 बंबा  भी

 श्री  बिमल  काम्ति

 श्रो  नरेश  पन्द्र

 श्रीमती  एम०

 चम्द्रशेश्न  श्री  टी ०वी ०
 श्री  भन्दूलाल

 चाल्द  श्री  ए०
 श्री  तम्दलाल

 अगरताव  श्री

 जनाद॑नन  क्ादम्बर

 श्री  कम्मोदोलाल

 जाफर  श्रो  सी  ०क े०
 जिहेन्द्र  श्र

 बितैन्द्र  श्री

 श्री  आर०

 जुधार  थो

 थ्रो  चिन्‍्नतामाण
 श्री  डाल  चन्द्र

 श्री  निहाल  धिह
 श्री  बुद्धि  चन्द्र

 जतुल  बह  श्री

 टाइटल  श्री  जगदीश

 श्री  खोमछदो  ग्राई

 छेडिशान  विधेयक  1989

 श्री  श्री  अशोक

 श्री  जगदोश  श्री  वी०एन०

 थोमतो  आबिदा  श्री  उदयसिह्‌  राव
 भो  गुलाम  नबी  श्री  जनक  राज

 श्रीमती  सुमति  डा  फूलरेणु
 थी  बोरेन  सिह  श्रो  पिरिघर

 श्री  चनंया  श्री  एस०  जी ०
 कक  १की  जी  श्री  तरुण  कान्ति
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 श्री  राघाकांत

 श्री  एम०

 हा ०भी ०एस०  एस०

 पेद्बर  भी

 तम्बि  भी  एम०
 तारिक  श्री

 श्री  साइमन

 ढा०  चन्द्र  होशर

 श्री  पी०कै०

 दमबोर  श्री

 श्री  अजीत  सिंह
 दास  श्रो  प्रिय  रंजन

 श्री  सुदर्शन

 दिग्बिजय  डा०  |
 श्री  शरद

 दिनेश  थी

 श्रीमती  शीला

 श्रो  धन्तोष  मोहन

 श्री  ध्वांति

 औी  पी०

 श्री  शांताराम

 श्रो  डी  ०क े०

 श्री  चन्द्र  मोहन  विह

 थो  कृष्ण  चन्द्र

 श्री  जगन्नाथ

 प्रो०  नारायण  चन्द

 श्री  मदन

 श्री  मनोज

 श्री  राजेश

 ज्ली  उत्तमराब
 श्री  एच०बो०

 संविधान  विषेयक्ष

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  शिवराक्ष  थी  ७

 श्रो  चन्द्र  किशोर

 श्री  धनादत

 श्रो  बनवारी  लाल

 पुष्ण  कुमार

 पूरन  श्रो

 डा०  पी०  वल्लल

 श्री  क्षांताराम

 श्री  क े०एन०

 श्रो  के ०
 श्री  ओस्कर

 फुंत्री  भो  एडमआा्डों
 कुनारी  ममता

 श्री  जो०  एस०
 बोरबल  श्री

 बोरेन्द्र  श्री

 बोरेप्द्र  राव

 श्रो  नरेन्द्र

 बूटा  सरदार

 श्री  बालक कि
 श्री  एच७  के०  एल»

 गरत  श्रो

 श्री  रघुनन्दन  लाख

 श्रो  हरेत

 श्री  प्रतापराब  बो०

 श्री  लक्ष्षण
 श्री  बृजमोदन

 श्री  बाई०  एस०

 महाबी र  भरो

 भी  शुरक्षीअर
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 श्री  उम  कान्त  डा०  सी०एस»

 श्री  गार्गों  झंझर  हि
 श्रो  मुकुल

 श्री  नित्मन्‍्द  श्रो  गिरधारी  खाल

 मिश्र  डा०  प्रमात  कुमार  श्री  बो०
 मोरा  श्रीमती  क्षो०  निमंला  कुमारी

 क्रो  विनास  श्रो  बिरंजी  लाल

 भी  लिद्लाल  श्री  नन्द  किशोर

 मोतोीलाल  श्री  श्री  हरि  कृष्ण
 श्रो  डो०्पी०  श्रो  अनूप  चन्द

 श्रौ  दया  मल!'ल  श्रो  ललितेश्वर
 श्री  योगेइवर  प्रसाद  डा०बी०एल०

 श्री  के  ०एब०  श्रोनिवास्त  श्री  वी०

 रंगा०  प्रो  एन०  जो०  संकटा  डा०

 रणवीर  श्री  श्री  बराशक  रण

 श्री  सोमनाथ  श्री  विलियमसन्‌

 राज  करन  थी  सक  श्री  कालोचरण

 Fo  गोरी  शंकर  सश्येन्द्र  थो

 ड'०वी ०
 श्रो  वसंत

 श्री  उत्तम  श्रीमती  कृष्णा

 श्री  रामस्वरूप  श्री  एस०

 राम  अवध  थी  श्रो  कमला  प्रसाद

 श्रो  मुल्लापल्ली  श्री  कृष्ण  प्रताप
 राम  श्री  श्रो  चन्द्र  प्रताप  नारायण
 राम  चोधरो  श्री  डी०जी ०

 श्री  जे०  बेंगल  श्री  मानु  प्रताप

 श्रो  बो०  कृष्ण
 श्रो  लाला  विजय  प्रताप

 श्रो  हरीक्ष  सिह  श्री  एस०्डो०
 सच्छी  श्री

 हि
 श्री  के०पी०

 ओो  आादुपेव
 श्री  एस०बो ०

 झ  दोप  नारायण
 श्री  हाफिज  मोहम्मद

 श्रो  पूतम  चन्द्र  मोठा  माई  छुन्दर  चोपरी
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 सुख  श्रो  प्रोौ०  सैफ्रीन
 सुखबश्स  श्रोमती  श्री  हरिहर

 दुरेखद  पा मदर  पाले  हा  थी
 स्वामी  प्रसाद  श्रो

 श्रो  नरसिह  श्रो  आर०एस०

 श्रो  कै०्डो ०  श्री  जो ०शी०

 श्री  अनन्त  प्रसाद  श्रो  पी०

 विपक्ष  में

 Pal  के
 झांसी  श्रीमती  एन०पो०

 घोष  श्रीमती  विभा  तुलसो  |वी ०

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत  विमाज्ञन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमने  मतविमाजन  को  मांग  नहीं  को  थो  |  तब  ने  काम
 करना  कंसे  शुरू  कर  दिया  ?

 प्रोਂ  मधु  बड़वते  :  मत  विम!जन  की  मांग  किसने  को  ?  हमने  आपको  बता  दिया  था
 कि  हम  मत  विभाजन  पर  ओर  नहीं  दे  रहें  है  ने  काम  करना  कंसे  शुरू  कर  दिया
 *“*

 अध्यक्ष  महोदय  :  कई  हझोगों  ने  इसको  मांग  को  थी

 )

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  यह  रिकार्ड  में  दर्ज  किया  जाना  वरा्द्विए  कि  सत्तापक्ष  को  ओर  से  किसी  ते
 यह  मांग  की  हपने  यह  मांग  नहीं  की  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जा  :  मरा  व्यवस्था  का  प्रवव॒  एक  मत  विभाजन  को  मांग  की
 गई  थो  दीर्षाएं  खान्नी  कर  दी  गई  थो  ओर  तब  वे  अपती-अपनी  सीटों  पर  चले  गए  |  ***

 अध्यक्ष  महोदग
 :  पहले  कि  पी  ने  इम  ओर  से  मांग  क्री  अब  किस्तो  ने  उस  ओर  से  मांग

 को  आपने  इसको  मांग  नहीं  st

 )

 मधु  वण्डव्ते  :  हमारी  स्थिति  स्पष्ट  है  सारे  विपक्ष  को  स्थिति  स्पष्ट  है  ।  हम  सदन  का
 विभाजन  नहीं  चाहते  मैं  जानना  च'हता  हूं  किसने  सदन  के  विभाजन  को  मांग  की  ।  हमने  आपको
 स्पष्ट  कर  टिया  था  कि  हम  विभाजन  नहों  चाहते  हैं  यह  आपको  स्पष्ट  कर  दिया  थाਂ

 का
 .
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 अध्यक्ष  महोदण  :  कुछ  लोगों  ने  इसकी  मां|  की  थी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  हम  थापके  पास  गये  थे  ओर  आपको  बता  दिया  था  कि  हम  मत
 जन  नहीं  चाहते  |  हुम  जानथा  चाहते  हैं  कि  किसने  मत-विमाजन  की  मांग  की  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  जब  तक  आपने  नहीं  कहा  मशीन  ने  काम  करना  केसे  आरम्भ  कर
 दिया  ?

 अध्यक्ष  सहोदय
 :  मैं  आपको  समझा  देता  मत  विभाजन  की  मांत  करने  का  अधिकार

 प्रस्येक  सदस्य  को  दें  उसछो  बात  जब  मैंने  पहने  धश्न  रखा  तब  इस  तनफ  से  कुछ  लोगों  ने  मत-विमाजन
 की  मांग  को  थो  ।  तब  मैंने  दोर्धाओं  को  खाष्नी  करने  को  कहा  फिर  मैंने  दुबारा  पक्ष  में  ओर
 विपक्ष  में  कहा  ओर  फिर  सदन  वे  उस  तरफ  के  कुछ  सदस्यों  ने  विघाजन  की  मांग  की

 )

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  यह  रिकार्ड  में  दर्ज़  होना  चाहिए  कि  विपक्ष  ने  मत-विभाजन  क

 माँग  लहीं  की**

 श्री  राजीव  गांधी  :  यदि  विपक्ष  के  माननोय  सदस्य  महमभुस  कप्ते  हैं  कि  उनकी
 बिना  तेणारी  के  मत-विभाजन  हुआ  है  तो  हम  एक  बार  फिर  मत  विमाजब  के  लिए  तंयार  हैं

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  महोदय  हमने  र९ष्ट  रूप  से  आपको  यह  बता  दिया  था  कि  हम
 लत  कै  लिए  जोर  नहीं  दे  गहें  हम  सहन  का  विभाजव  नहीं  चाहते  ।  हमने  आपको  यह  बता  दिया
 था  ओर  आपने  कहा  था

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  मक्षीन  को  चलाने  के  लिए  कमो  नहीं  कहा  वध्यान  )
 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  वे  फिर  दोगली  बातें  कर  रहे  हैं

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  महोदय  यह  रिकाड  में  दर्ज  किया  जाना  चाहिए  कि  हमने  मत-विभाजन
 की  मांग  नहीं  की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बता  दिया  है  कि  उत्त  ओर  से  किसी  ने  हसक्रो  मांग  को  थी

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है

 )

 झली  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमने  कमी  मत-विभाजन  को  मांग  नहीं  की  जब  तक  हम
 मत-विमाजन  को  मांग  न  करें  आप  मशोन  कंसे  चाल  कर  सकते  हैं  ?  आप  मत-विभाजव  के  लिए  कंसे

 कह  सकते  हैं  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  ओर  से  उन्होंने  मत-विभाजन  की  मांग को  थो  ।

 ,  ,
 ओ  संफुदीन  चोघरी  :  आदेश  किसने



 है
 जार
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 अध्यक्ष  भहोदय  :  मुझ  मत  विभावव  के  लिए  कहां  गया  था  ध्षमी  मेने  मत-विभायव  के  लिए
 कहा  ।

 भी  वसंत  साठे  :  आपने  मत  विग्याजन  को  मांग  कौ  थी  **'

 अध्यक्ष  सहोदग  ।  इस  सदन  में  कोई  भी  मत-विभाजन  की  मांग  कर  सकता  है  ओर  किसो  ने
 उस  तरफ  से  |वमाजन  की  मांग  मत  विमाजन  को  मांग  पर  जोर  दिया  ।  तभो  मेंन  दोर्षाएਂ  खातों
 करने  को  कहा  ।  दुबारा  जब  मेंने  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिए  रखा  तब  किसी  ने  मत-विमाण्य  की
 मांग  को  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैंने  ऐसा  नहीं  कहां  कि  आपने  कहा  मैंने  ऐसा  तो  महीं  कहां  ।

 )

 अयष्क्ष  महोदय  :  अब  शुद्धि  कै  अध्यधोन*  मत  विमाजन  का  परिणाम  यह  है  ।

 पक्ष  205

 विपक्ष  में  ॥  5

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 2.52  म०  प०

 तत्पशचात्‌  लोक  समा  मध्याह्न  मोजन  के  लिए  3.45  तक
 के  लिए  स्थागित  हुई  ।

 श्री  राजीव  श्रो  ब्रह्म  श्रो  जे०  चोक्का  श्रो  राम  रतन  थी  राम  भवंत
 डा०  कृपा  सिन्धु  श्री  रामतिह  श्री  मटवर  सिंह  श्री  एन०  टोम्बी

 श्री  श्री  मावक्‌  राम  सोडी  ।

 3.45

 भध्याह्न  मोजन  के  पक्लात्‌  लोक  सभा  3.45  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  फठसीन  हुए  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रों  शाजेक्ष  पायलट

 झी  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मैंने  इण्डियन  एक्सप्रेस  के  विरद्ध
 बच

 फड़
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 किया

 घिकार  का  तोटिस  दिया  समाबार  पत्र  ने  चारा  मणोनों  के  बारे  में  लेख

 सिख

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इसे  देख गा  भर  फिर  थआआापको  बताऊगा  ।

 झो  वो०  किशोर  चस्द्र  एस०  देव  :  अध्यक्ष  मद्दोदय  ने  मुझे  धाइवासल  दिया  मैंने
 घिकार  का  तोटिस  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  विशेषाधिकार  के  बारे  में  आपने  दिया  हैਂ  मैं  उत  पर  चार

 करू
 भरी  वो०  किशोर  चंद्र  एस०  देव  :  आज  संधदद  का  अन्तिम  दिन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  अध्ययन  करू  मैं  आपको  बता  दु  गा  |

 )

 3.46

 दिल्‍ली  मोटर  यान  कराधान  विधेयक*

 जल-मृूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  ७  दिल्मो  मोटर  यान  कराघान  1962  में  श्रोर  सक्षोघत  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर;स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 दिल्‍ली  मोटर  यान  कराधान  1962  में  और  पंशोघन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अन्ुमति  दो

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 झो  राजेश  पायलट  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।$#

 8.47

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 गोरथपुर  में  सहजनवां  से  दोहरीघाट  तक  नई  रेल
 लाईन  बिछाए  जाने  की  आवश्यकता

 थी  मदन  पाण्डे  :  मारतीय  रेल  आभ  पूरी  तरह  आत्म  निम्मर  है  ।  हसमें  मो  कोई

 .  दिशांक  15.5.89  के  मारत  के  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
 को  शिफारिक्ष  से  पुर:स्थापित  ।
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 कक  नहीं  है  कि  रेल  प्रश्चासन  का  आत्मविष्यास  काफ़ी  बढ़ा  हुआ  है  ।  पिछले  चार  ब्षों  में  उश्लमे  हर
 क्षेत्र  में  निर्धारित  लक्ष्य  से  अधिक  क्वाम  किया  सातवीं  योजना  में  बल्ल  आधुनिकीकरण  ओर  रेल
 प्रभाली  के  रुग्भ  या  कमजोर  हिस्सों  के  पुनरद्वार  का  था  ओर  इस  उदय  में  राफ़ो  सफलता  मिली  ।

 हमें  दस  बात  को  भी  खुशी  है  कि  रेलवे  बो्ड  ने  अपनो  ध्यवस्था  को  2]  थों  दाताब्दी  को  जरूरतें  पूरी
 करने  में  सट्षाम  बनाने  के  लिए  सन  1985  से  2001  ई०  के  लिए  वृहृद्योजना  तेयार  को  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  रेलों  के  विस्तार  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  बनाया  जिसका  सम्बन्ध

 जांघात्यूत  संरचना  से  लेकर  तेज  रफ्तार  याड़ियों  के  इन्जन  बनाने  तथा  अधिक  माल  ओर  सवारी

 गाड़ियों  के  चलने  योग्य  पटरियों  निर्माण  से  मृक्के  आदचर्य  है  कि  इस  प्रकार  हर  क्षेत्र  में  सफलता
 प्राप्त  करने  बाला  रेल  प्रशासन  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  को  थोर  घ्यान  क्यों  नहीं  दे  रहा  है  ।
 क्राजादी  मिलने  के  बाद  के  42  बषों  में  रैलों  के  ढांचों  में  विस्तार  चाहे  जितना  हुआ  नई  लाइमों  का
 निर्माण  बहुत  कम  हुआ

 मैं  रेल  मन्त्रों  थी  सै  यह  मांद  करता  हूं  कि  नई  रेल  लाइमों  के  निर्माण  को  भी  कोई

 वृहद्णेनना  तेयार  को  जाये  ओर  उध्षमें  उत्तर  प्रदेश  कै  पूर्वांचल  में  स्थिति  योरखपुर  जनपद  में

 नवां  से  दोहरीघाट  तक  नई  रेल  लाइन  बनाने  का  कार्यक्रम  सम्मिलित  किया  जाये  ताकि  इस  पिधढ़े

 भु-माग  का  भी  सम्बन्ध  देश  कै  अन्य  विकसित  स्थानों  से  जोड़ा  जा  सके  और  यहां  के  निवासियों  को

 प्रगति  छा  मार्ण  प्रशस्त  हो  सके  ।

 ओषध  कम्पनियों  द्वारा  जनता  से  ली  गई  अधिक  धनराहि  की  उनसे  बसूली
 किये  जाने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  किए  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 श्री  राजकुमार  राय  ४  उच्चतम  स्यायालय  मे  अपने  निर्णय  में  जो  दायर  किये  गये
 शपथ-पत्र  पर  आधारित  यह  प्राथा  कि  मंससं  हैक्टर  ने  बरालमत  कोटोन  के  1810  to  प्रति
 किलोग्राम  की  स्वीकृत  धृल्य  दर  के  विरुद्ध  24,735,58  रुपये  प्रति  बरालगन  को  गोलियां  और  अन्य
 श्रौषधियों  का  मूल्य  1979  में  निदचित  किया  गया  था  लेकिन  कम्पनी  से  वसूली  8019  २०  प्रति
 किलोग्राम  और  1810  रुपये  20  पंत  (8019:00  रु०  से  1810  छुपये  20  पेसे  घटाकर  6208  शपये

 80  पैसे  प्रति  को  गई  ।  8019  रु०  प्रति  किलोग्राम  की  राष्षि  1977  में  बसूल  की  गई
 यो  और  यह  1978  के  रकाड़  में  कही  नहीं  है  ।  उन  भौषधियों  की  कोमतें  जो  1970  में  थी  बहो
 जारी  रहीं  ।  24735  रुपये  58  पं्ने  को  दर  से  आज  तक  कम्पनी  1980  बौर  :983  के  अंक्रराल
 में  जब  कीमत  1810  रुपये  20  पंत  की  गई  6400  किलोग्राम  बरालगन  किटोन  का

 उत्पादन  ओर  खपत  हुई  ।  24735  रुपये  58  रुपये  20  पेशे  धर्थात  22925  रुपये  38

 बसे  प्रति  किलोग्राम  की  दर  उन्हें  दवाइयों  छो  कोमतों  में  समानता  के  खाते  में  14.67  करोड़  रुपए
 देने  चाहिए  ये  लेकिन  एक  कमेटी  की  सिफारिशों  के  अनुसार  राशि  घटाकर  3  करोड़  25  लाख  रुपये

 कर  दी  गई  |  1983  के  बाद  को  बसूलौ  कै  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  इसी  तरह  कम्पनी  अपनी

 मुख्य  कम्पनी  से  बेरासगन  ईस्टर  बी  शक  में  मूल्य  बढ़ा  हुआ  दिखाकर  22000  रुपए  पर॑  आयात  कर

 रहीं  ओर  यह  तथ्य  या  तो  जानकारो  में  बहीं  आया  है  या  फिर  इसे  अनदेखा  कर  दिया  गया

 रिफमपीसित  डोक्सीहाईक्सोन  शादि  के  मामले  धूस
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 चाट  रहे  और  इन  मामलों  में  यहां  तक  कि  समरण-पत्र  भी  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  में  भाग्रह  करता

 हैँ  कि हत  मामलों  को  बसूलों  के  लिए  वित्त  मष्त्रालय  को  सौंप  दिया  जाबा

 मछुआरों  को  आयकर  से  छूट  दिये  जाने  को  आवश्यकता

 थी  एस०  जी०  घोलप  :  यह  सच्चाई  है  कि  भारतीय  आयकर  अधिनियम  कौ

 थाशा  ]0  के  अस्तगंत  कृषि  से  आय  कर  मुक्त  है  यह  विशेषकर  इसलिए  को  गई  है  क्योंकि  साधारणतथा

 कृषि  ज्यादा  खाम  का  व्यवसाय  नहीं  उसकी  ज्यादातर  कृषक  अपने  खाते  नहीं  रख
 पते  हैं  ।

 यह  मी  सच्चाई  हैं  कि  मछली  पकड़मा  मी  कृषि  जेसा  ही  क्वार्य  ध्लोर  इसो  तरह  सभी  कार्यों
 के  लिए  मछलो  गलत  को  कृषि  के  समान  माना  जाता  है  श्रोर  यह  कृषि  मन्त्रालय  का  एक  भाग

 इसलिए  मछआरे  इस  खूपाल  में  थे  कि  उन्हें  आयकर  से  छुट  मिली  हुई  है  लेकिन  अब  ऐसा  समझ्ना  जाता

 है  कि  भायकर  अधिनियम  की  घारा  131  #  अन्तर्गत  मछभारों  को  सहकारी  सोसाइटो  ओर  मछआरों
 को  सम्पन  जारी  किये  गये  हैं  कि  वे अपनी  आय  का  विवरण  दें  ओर  आयकर  चुकायें  ।

 यह  एक  सच्चाई  है  कि  मछली  पकड़ने  का  ध्यवसाब  मछुआरों  के  दल  द्वारा  नाव  हारा  किया
 आता  है|  ये  मछआरे  बहुत  ही  भोर  पिछड़  हुए  हैं  श्रोर  इनको  आर्थिक  स्थिति  थी
 उतनी  ही  खराब  है  जितनी  कृषकों  की  ओर  वे  खाते  भी  नहीं  रख  पाते  हैं  और  इसलिए  उन्होंने  बित्त
 मन्‍्त्री  से  निवेदन  किया  है  कि  मछआरों  की  भी  आयकर  मधिनियम  1951  की  घारा  10  या  80  के
 अस्तगंत  छट  दो

 इन  स्थितियों  में  में  निवेदन  करू गा  कि  आयकर  से  मछआरों  को  मुंकत  करने  को  ओर  शीघ्र
 बिचार  किया  जायें  जिससे  कि  मछुआरों  को  आयकर  से  मुक्त  किया  '

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  एक  स्वतंत्र  डाक  सकिल  और  रेल  डाक
 सेवा  डिविजन  का  गठन  किये  जाने  फी  आवश्यकता

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशुर  :  द्विमाचल  प्रदेश  के  लिए  अलग  सै  एक
 |डविजन  की  मजरी  वित्त  मत्रलय  भोर  सचार  मन्त्रालय  मे  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से

 विद्ाराघोन  है  ।  हिमाश्च७ष  प्रदेश  में  55,000  वर्ग  किलोमोटर  से  अधिक  क्षेत्र  में  डाक  घरों  का  काल
 फंला  हुआ  जो  पंजाब  या  हरियाणा  से  अधिक  बड़ा  है  ओर  इसका  अपता  स्वृतन्त्र  डाक  स्किल  है
 थोर  हसके  लिए  ग्रलग  से  एक  दिविजन  खोले  जाने  को  आवध्यकता  है  जंसा  कि  जम्मू
 बोर  कश्मीर  में  है  जहां  कार्य  मार  कम  होने  पर  मी  अलग  से  सोरराटंग  विभाग  मैं  वित्त
 मज़्त्री  को  अविलम्ब  विज्लेष  मामले  के  रूप  में  डिवोजन  खोलने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 )  मेष्टो  रेल  को  टांलीगंज  से  गारिया  तक  बढ़ाये  जाने
 की  आवश्यकता  ।

 ऊुलाएरी  उस्ाता  ब्नत्री  )  :  में  सुमिगत  रेलवे  परियोशना  को  टॉनीगंन
 भाधहिया  तृक  बढ़ाएं  जाने  को  आवश्यकता  की  ओर  सरकार  का  ध्याव  आकृषित  करना  चाहूंगी  क्योंडि

 इल  दोड़ों  के  कीच  केवल  छिल्नोमीटर  को  परुरी:है.।  प्रह.अवधिक  ज्नसंस्या  ऋथा  छेत्र  है  बोर  यड़ाँ

 82,
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 याताय  त  के  समुचित  साधन  उपसब्ध  नहीं  है  ।  अगर  सरकार  भूभिगत  रेलवे  परियोजना  में  श्रेसा  कि
 कपर  कहा  गया  विस्तार  करती  है  तो  इससे  उस  क्षेत्र  कै  लोगों  को  काफी  राहत  मिलेयी  ।  मैं
 झती  हूं  कि  ने  सहायता  देना  स्वीकार  किया  है  भोर  भुमिगत  रेलबे  परियोजना  ओर
 देश  मे  कुछेक  दई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  कै  लिए  अपना  सहयोग  देने  छो  इच्छा  व्यक्त  को  है  ।

 पुझे  विध्यास  है  कि  टालीमंज  से  गारिया  तक  भूमिगत  रेलवे  कै  जिसको  धूरो  केवल  60  किलो
 मोटर  पर  सरकार  का  अधिक  खर्चा  नहीं  आयेगा  ओर  परियोजना  पूरी  होने  से  रेलबे  को  मो  इस
 क्षेत्र  स ेफायदा  होगा  ।  मैं  सरदार  से  इस  योजना  को  पुरो  करने  का  अनुरोध  करतो  हूं  ।

 4°00  मण०पू०
 तालकटोरा  मार्ग  ओर  संसद  मार्ग  को  जोड़ने  वाले  चोराहे  पर

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  प्रतिमा  स्था(पत  किये  जाने
 की  आवश्यकता

 श्री  के०  आर०  :  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  पंडित  मोतीलाख  नेहरू  को  पोती
 ओर  पंडित  जवाहर  सास  नेहरू  को  पुत्रों  श्रमती  इन्दिरा  भांधी  समाजव।द  के  मार्थ  शर  चलीं  ओर

 उल्होंने  14  बंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  ओर  उन्होंने  बेंकी  को  गरोबों  तथा  दलितों  के  कल्याण  के  लिए
 कार्य  करने  योग्य  बनाया  |  उन्होंने  मारत  को  प्रभु  पत्ता  धर्म  ओर  लोक
 तन्त्रिक  मलतन्त्र  बनाने  के  लिए  संविधान  को  प्रस्तावना  में  सशोषन  ग्रुट-मिरपेक्ष  देशों  ने  उन्हें
 क्षपता  नेता  चुना  था  ,  उन्होने  अपनो  योग्यता  सिद्ध  कर  प्रति  क्रियाबादी  ताकतें  मारत  में  तथा

 बाहर  विश्व  में  इस  महान  नेता  को  ससाप्त  करने  के  लिए  एक  हो  गई  ,  गुमराह  क्मंचरियों  ने  गोली
 मार  कर  उनको  हत्या  कर  दो  |  इन्दिरा  जो  ने  1978  मे  कहा  था  ईमानदारी  से  यह  कहना  चाहती
 हूं  कि  में  सहषं  अपने  का  जीवन  बलिदान  करू  अगर  ऐसा  मेरा  देश  उन्नति  कर  सकता  है  ।””

 ऐसा  उन्होंने  मरते  दम  तक  कहा  ।  वह  अपने  जीवन  की  समाप्ति  को  भली  प्रकार  जानती  उम्होंने
 स्वयं  को  ऐरे  पजाब  को  तरह  तथा  मय  से  निपटने  के  लिए  जंसे  इब्राढ्वीम  लिकन  ने  किया  था  तेयार
 किया  यह  हमारा  कत्तंव्य  है  कि  मारत  का  सिर  ऊचा  रखन  के  तथा  साहस  और  बलिदात
 को  भावता  को  आगे  मावी  पोढ़ो  तर  बढ़ाने  के  लिए  हमें  तालकटोरा  भोड़  पालियामेंट  स्ट्रीट  चोराहै

 ससद  मबन  के  द्वारा  संख्या  एक  के  सामने  इन्दिरा  जो  को  एक  प्रतिभा  स्थाषित  करनी  चाहिए  ।

 नरसिहपुर  में  छतरपुर  होते  हुए  खजुराहो  तक  रेल  लाइन
 बिछाये  जासे  की  आवश्यकता

 ]

 क्री  नन्‍द  लाल  चोघरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  निम्नलिशित  सुचना

 देना  बाहता

 रेलवे  का  इतिहास  100  वर्ष  पूर्ण  कर  चुकः  है  किन्तु  मध्य  प्रदेश  का  विष्व  प्रसिद्ध  प्यंटव  स्थल

 शथुराहो  अमी  तक  रेलवे  लाइन  ये  वंचित  इसी  महत्वपूर्ण  स्थान  के  आस-पास  कै  धन्य  प्रसिद्ध

 शगरों  ने  मी  रेल  लाइन  उनके  यहां  पै  या  उनके  यास  से  डाले  जाने  के  आशा  संजो  रखी  है  ।  बु्देलखप्ड
 के  प्रसिद्ध  एवं  ऐतिहासिक  सागर  सगर  को  रेलवे  का  जंक्शन  बनाने  हेतु  नरासहपुर  से
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 गौरपझामर  सागर  कर्रापुर  होरापुर  ओर  छतरपुर  से  होकर

 खजुराहो  तक  नई  रेल  साइन  जानो  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  इस  नई  रेल  लाइन  डाले  जाने  हेतु
 पहले  सर्वे  मी  हुआ  है  ।  इस  विद्वल  क्षेत्र  को  प्रगति  को  धारा  से  जोड़ना  बहुत  आवश्यक  है  क्‍योंकि  यह
 क्षेत्र  रेल  लाइन  न  होने  के  कारण  विकसित  भहीं  हो  पाया  है|  इस  क्षेत्र  की  विश्ञाल  खनिज  सम्पदा  का

 दोहन  भी  रेलवे  लाइन  के  अमाव  के  कारण  नहीं  हो  सका  कोई  बड़े  उद्योग  का  न  होना  भी  रेल
 लाइन  भ  होने  का  विशेष  कारण

 अतएव  भाग्त  सरदार  के  माध्यम  से  द्वारा  रेल  मंत्रालय  से  यह  पुरक्षोर  निवेदन  है  कि  कृपया
 नरति3पुर  से  सागर  को  रेलवे  का  जंक्शन  बनाते  हुए  छतरपुर  होकर  विदव  प्रसिद्ध  खजुराहो  तक  नई
 रेल  लाइन  बिछाए  जाने  हेतु  वह  क्षीघ्र  ही  तत्पर  हो  ।”

 )  उड़ोसा  को  उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 ]

 झो  चिन्तामणि  जेना  ।  उड़ोसा  राज्य  में  10,363  उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाएं  है
 जिनकी  2,32,839  हेक्टयर  भूमि  में  तिचाई  करने  की  क्षमता  श्रोफ  मोसम  1988-89  के  दोरान
 27,967  हेक्टयर  कै  लिए  5,248  पावहंट  चाल  किये  गये  ओर  वतंमान  रबो  मोशक्तम  में  89,260
 हेक्टयर  क्षेत्र  को  सिंचाई  के  सिए  8,840  परियोजनाओं  का  कार्य  क्रम  अताबा  लेकिन  उड़ोसा
 राज्य  के  अघोन  उड़ीसा  उठाकर  सिचाई  निगम  को  धन  को  कमो  के  कारण  विद्यमान  पशियोजनओं  के
 रख  रखाब  ओर  चलाने  के  लिए  और  इन  परियोजनाओं  को  बितरण  प्रणाली  उपलब्ध  कराने  के
 बित्तोय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  योजना  धोर  गेर-योजना  दोनों  है  अन्तर्गत  2,158.60
 लाख  रुपये  की  राक्षि  दी  गई  थो  जो  नहरों  के  निर्माण  ओर  मरम्नत  आदि  के  जो  पूरी  तरह  से
 श्रम  पर  आघ'रित  का  के  लिए  अपेक्षित  कुल  आवश्यकता  का  एक  चोथाई  भी  नहों  हैं  ।  इन  कार्यों
 को  करते  के  लिए  पर्याप्त  बन  की  कूमी  के  कारण  वतंभान  रबो  मोसम  के  लिए  धनायें  गये  कार्य  कृम
 को  तब  तक  शकियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  केन्द्र  सरकार  राज्य  को  अधिक  सहायता
 नहीं  करे  ।

 बिहार  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  किये
 जाने  को  आवश्यकता

 शो  राम  मगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  रोसड़ा  उत्तर  बिहार  में  अनु  मण्छलोी  य
 शहर  ध्यवसाय  के  साथ-साथ  यहां  सरकार  के  हर  विभाग  यह  इलाका  घनो  जनसस्या  का  है  ।
 रोपतड़ा  उत्तर  बिहार  का  केन्द्र  स्थल  है  |  यह  क्षहदर  उश्योग  व  व्यापार  को  दृष्टिकोण  से  महत्व  पूर्ण
 सरकार

 के  सभी  कार्यालय  बनेकों  तथा  सरकारों  अस्पताल  बहां  पर

 भारत सरकार अविशम्व एक टी०वी० रिसे केन्द्र को स्थापना रोशसड़ा में करने को कृपा «4
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 )  तमिलनाडु  के  धर्मपुरी  जिले  में  हेजे  को  फंलने  से  रोके  जाने

 हेतु  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 श्री  काठस्युर  जनादनन  :  तमिलनाडु  कै  धमंपुरो  जिसे  में  हैजा  फंसा  हुआ  है  ।

 इस  जिले  के  हारूर  ताल्तुक  को  रामायण  बावुषपट्टी  ओर  उचुपल्लम  बस्त्तियों  में  तोन  लोगों  को

 म॒त्यु  हो  चुढो  हे  |  छः  बह्ष्तियों  अर्थात्‌  उपुपल्ल  ए  राम  यण  वाबथपट्टो
 दंडाकुप्षम  को  हैजे  के  प्रकोप  बाले  क्षेत्र  स्वीकार  हडिया  बया  रोगियों  का  हैज  के  उपचार
 ओर  निगरानी  के  लिए  ह!रुर  के  सरकारी  अस्पताल  में  दाखिल  किया  गया  इस  सरकारी
 अस्पताल  में  बढ़ते  हुए  हैजे  के  मामलों  का  उपद्दार  करने  की  सुविधाएं  नहीं

 घमंपुरी  एक  बहुत  पिछड़ा  जिला  वहाँ  गम्मीर  धुखे  तथा  पोने  कै  पानी  की  कमो  तथा  वहाँ
 कै  लोगों  को  बहुत  सर  व  आर्थिक  स्थिति  ध्योर  दिक्षा  को  कमी  कै  इस  जिले  के  हिस्सों  में

 बीमारी  फंलने  का  डर  वहां  पर  थोगों  को  स्वच्छ  जल  उपलब्ध  कराने  को  तुरन्त  आवद्यकता  है
 ओर  हैजे  के  निरोधात्मक  उपाय  करने  कै  लिए  टीडे  लगानें  की  बहुत  आवश्यकता  यद्यपि  सरकारी
 तम्त्र  कार्य  कर  रहा  इस  समस्‍या  से  तब  तक  निपटा  नहीं  जा  सकता  जब  तक  कैन्द्र  सरकार  सहायता
 सम्बन्धी  उपाय  नहीं  करेगी  ।  मैं  केन्द्र  से  शीघ्र  ही  भावध्यक  चिकित्सा  सुविधाएं  उपशब्ध  कराने  ओर

 इस  बौमारों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  धन  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मध्य  प्रवेश  के  बु  देलखंड  क्षेत्र  के  पिछड़े पन  को  बूर  किये
 जाने  हेतु  बहां  उच्चोग  स्थापित  किये  जाने

 को  आवश्यकता

 ]

 श्री  डॉल  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  बुन्देललंड  के

 टोकमगढ़  जिन  का  मुख्यालय  सागर  2]  बों  सदी  को  दहलील  पर  नहीं  |9वों  सदी  में  जी

 रहे  हैं  ।  पूरे  बुन्वेब  लंड  में  घोर  बे  अशिला  व  बोमारो
 सिंचाई  आदि  क्षेत्रों  में  बोर  पिछड़ापन  बड़े  ओर  छोटे  उद्योगी  को  स्थापना  कर

 बस्देलखंड  को  बेरोजगारों  दूर  को  जाये  बिससे  डाकू  समस्या  का  सहो  ढ़म  से  उभ्भूलन  हो  सके  तथा

 लोगों  व  झ्िक्षित  बेरोअगादों  को  काम  मिल  सके  ।

 काली  कुमाऊ  के  एक  स्वतन्त्रता  काल
 महर  की  स्मृति  में  उनके  नाम  पर  एक  डाक  टिकट  जारी

 किये  जाने  को  आवश्यकता

 ]
 श्री  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  1857  में  प्रथथ  भारतोय  स्वतन्त्रता  संग्राम  कै

 कई  योद्धाओं  को  राष्ट्रीय  मान्यता  प्राप्त  हो  चुको  परन्तु  कुछ  ऐसे  ध्यक्ति  थाज  भो  हैं  जिन्हें
 इयक  राष्ट्रीय  मान्यता  आज  भी  हरुहों  मिल  पाई  इनमें  से  एक  व्यक्तित्व  उत्तर  प्रदेश  के  पियोर।|परढ़
 जनपद  के  कालो  कुर्मांठ  के  महान  बोर  स्वतत्तरत्वा  संग्राम  सेमानो  काश््‌  नहर  भी  हैं|  श्री  कालू  महर  ने
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 1857  में  इस  क्षेत्र  में  तत्कालीन  कण्पनी  बहादुर  को  सरकार  के  विरुद्ध  हुई  अगायंतਂ को  संगठित  किया
 तथा  लड़ते  हुए  वोरगति  को  प्राप्त  हुए  परन्तु  सरकाए्ने  अभी  शी  महरਂ  के  सम्प्राव  में  डनकी
 यादगार  को  जीवित  करने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  ।

 मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  श्री  काल  महर  के  थाम  पर  डाक  टिकट  जारो  कर  उसके  नाम  व
 दान  के  प्रति  सरकार  आभार  ध्यक्त  करे  |

 सकरी  जलाशय  परियोजनाਂ  को  शीघ्र  पूरा  किये
 जाने  की  आवध्यकता

 थरो  कु  वर  राम  :  उपाध्यक्ष  123.82  करोड़  रुपये  को  अलुमानित  लागत  की
 सकरी  जलाद्यय  परियोजनाਂ  पर  24  1984  को  सलाहकार  समिति  हारा  श्वोकृति

 करने  के  पदचात  बिहार  के  तश्कालीन  मुख्य  मश्त्री  स्‍्व०  श्री  चन्द्रशेखर  सिह  ने  झिलान्यास  किया  और
 उन्होंने  नवादा  संसढीय  क्षेत्र  में  आम  सभा  में  घोषणा  को  थी  कि  सातवीं  योजना  में  शामिल  कर  कार्य
 प्राश्म्मभ  कर  दिया  जायेगा  ।

 अत्यन्त  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  हे  कि  सातवों  ब्रोल्वना  में  उक्त  परियोजना  को  क्षामिल
 नहीं  जाने  के  कारण  जनाक्रोश  तोतव्र  गति  से  ही  रहा  है  जिसको  मैंने  तत्कालोत  सिंचाई
 मंत्री  को  दी  जिन्होंने  पत्र  द्वारा  मुझे  सुचित  क्या  कि  योजना  का  रम्मिक  कार्य  1986-87  में  शुरू  कर
 दिया  जायेगा  ।  परन्तु  वेसा  मो  नहीं  किया  गया  |

 जाग्रह  है  कि  मारत  सरक्षार  बिहार  सरकार  को  निदेश  दे  कि  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  में
 उक्त  हवी  कृत  परियोजना  को  शामिल  करे  ताकि  जनविश्यास  मजबूत  बन  सके  ।

 बम्बई  में  रेल  विभाग  को  भूमि  से  हटाए  गये  परिवारों  का

 पुनर्वास  किये  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 श्री  अनुपचन्द  शाह  :  मैं  बम्बई  में  रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  रेलबे  को  भूमि  से

 झग्मी  झोपड़ियों  को  हट'ये  जाने  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  यह  राज्य
 कार  को  नोति  है  कि  1985  से  पूष  को  झुग्गी  झोंपड़ियों  को  गिराया  नहीं  थाये  ।  वम्बई  में  1985  या
 उससे  पू्ं  रेलवे  को  भूमि  पर  लाखों  लोग  झुरती-झोपडियां  में  रह  रहे  थे  ।

 केन्द्र  श्रकाश  ओर  रेलवे  को  यह  जिम्मेदारी  है  कि  जिन  लोगों  को  अम्यई  में  रेलवे  की  भूमि  है

 हटाया  जाये  उनके  रहने  के  लिए  व्यवस्था  को  जाये  ।  रेलवे  को  भूमि  पर  बनी  गन्दी  बस्तियों  मैं  रहने
 बालों  में  बहुत  तताब  है  ।  में  मानबोय  रेल  मंत्री  से  इस  मामले  को  शाउय  सरकार  से  चर्चा  करने  शोर
 उन्हें  बिरुत्र  आवास  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  करता  अगर  रेल  अधिकारी  उस  मूमि  का  विकाल
 करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  फोपड़ियों  को  30  फुट  दूर  हटा  देला  चाहिए  थोर  रेखवे  उनके  चारों  धोर

 घुरक्षा  के  लिए  एक  दीवार  मी  बना  दे  ।

 )  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाए  जाने  हेतु  राजस्थान  के  अलवर  जिले  में
 डेरी  विकास  संबंधों  राष्ट्रीय  प्रोश्नोगिको  मिशन  को

 एक  इकाई  स्थापित  किए  जाने  फ्री  आवश्यकता

 शी  राम  सिह  थादव  :  हमारे  देश  को  70  प्रतिशत  जध्सल्या  आज  भी



 1911  वियम  377  के  अधोन  मामले

 मछली  पशु  पालन  ओर  दुरथ  उत्पादन  से  हने  बान्ली  आय  पर  निमिर  बहुत
 बड़ों  संरुया  में  किसान  लघु  ओर  सीमांत  कृषकों  की  थ्रेणी  में  आते  हैं  जिनके  पास  4  हैक्टयर  से  भी  कम
 कृषि  मूमि  ऐसे  किसान  समृचे  देश  से  हैं  ।  इन  श्रेणियों  के  किसानों  को  पशु-पालन  ओर  दुग्ध  उत्पा«
 हन  से  अतिरिक्त  भ्राय  होती  यहां  तक  कि  भुमि-होन  कृषकों  के  पास  मो  हर  परि-ार  में  एक  या
 दो  दुधारू  पशु  होते  हैं  ओर  दुग्ध  उत्गदन  तथा  पशु-पालन  से  ही  बे  लोग  अपनी  आजोविका  कमाते
 ये  कृषक  ओर  खेतिहर  मज्टूर  अपनी  आय  के  लिए  वेकल्पिक  व्यवसाय  के  रूप  में  दुरघ्॒  उश्पादम  पर
 निर्भर  राजस्थान  जिले  में  दुग्घ-उत्पादक  काफ़ी  मात्रा  में  दूध  का  उत्पादन  करते
 बर  का  स्थान  दुःघ  उत्पादन  के  मामले  में  कई  बार  सबसे  अग्रणी  रहा  है  ।  यदि  अलबर  में  सही  ब्यवस्वा
 की  जाए  और  वहां  दुग्ध  उत्पादन  के  लिए  गवीनतम  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराई  थाए  तो  इस  क्षेत्र  में

 दुग्ध  उत्पादन  में  बुद्धि  किए  जाने  की  अत्याधिक  क्षमता  है  ।

 मेरा  केन्द्र  परकार  से  अनुरोध  है  कि  राजस्थान  राज्य  के  अलवर  जिले  पें  दुरघ  उत्पादन  में  वद्धि
 कै  लिए  डेरी  विकास  सम्बन्धों  राष्ट्रीय  तकनोकी  मिशन  की  एक  एकक्क  स्थापित  की  जाए  ।

 पंजाब  के  विभिन्‍न  कस्बों  से  गुजरने  वालों  रेंलगाड़ियों  ओर

 अधिक  चलाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  लुधियाना  आदि  महत्वपूर्ण  नगरों  पै

 गूबरने  बाली  गाड़ियों  के  बार-बार  रहू  किए  जाने  और  उनके  समय  में  परिबतंन  किए  जाने  से  पंजाब
 को  जनता  बहुत  विक्षुर्प  इसलिए  जनता  एक्सप्रसया  थामा  एक्मप्रंस  बरास्‍ता  मटिडा-रामपुराकुल
 बरलाला-घुरो-संगरुर-सुना म-जाखल  चलाई  जानो  ओर  348  जिन्हें  तीन  बर्ष
 धम्द  कर  दिया  गया  उन्हें  १रन्त  चलाया  जाता  नई  दल्ली-जम्मू  ठवी  के  बीच  चलने  वाली

 अह्मदाबाद/सर्वोदव  एक्सप्रेस  को  जखाल-सुनाम-सगरूर-घरी-अहमदगढ़  ओर  लुधियाना  के  रास्ते
 बलाया  जाना  मरी  एक्सप्रेस  भले  रकोटला  स्टेशन  पर  रुकनी  चाहिए  ओर  81  अप  82  ढाऊन
 तथा  103  डाऊन  गाड़ियों  तुरन्त  चलाई  जानी

 आंध्र  प्रदेश  के  प्रकासम  जिले  में  वडारड्‌  का  एक  तटीय  पर्यटन
 स्थल  के  रूप  में  विकास  किए  जाने  हेतु  धानराज्षि  प्रदान

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सी  सम्ब  :  आन्ध्र  प्रदेश  के  प्रकासम  जिले  में  चिराला  कः  वडार्‌डू  एक  अच्छा

 समुश्न-तट  है  ।  हर  रोज  काफो  सखृया  में  पयंटक  ओर  विदेशी  कारड  आते  हैं  किन्तु  पयंट  कों  के लिए
 कोई  सुक्धि  उप्लब्ध  नहीं  है  ।  र'ज्य  सरकार  ने  वडार्ड  का  एक  अच्छे  तटीय  पयंटन  स्थल  के  रुप|  में
 विकास  करने  के  लिए  अनुमानित  57  लाख  रुपए  लाग्रत  का  एक  प्रस्ताव  मेंजा  मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  वह  कृपया  इस  मसले  पर  विश्वार  करें  ओर  आन्ध्र  प्रदेक्ष  में  इसे  तटीय  पयंटन  स्थल  के
 हूप  में  विकसित  करने  कै  लिए  श्रावष्यक  धनराधि  उपलब्ध  कराए  ।

 भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों  को  रक्षा  किए  जाते
 को  ग्रावश्यकता

 ््ि  ओ  फदद  पाकुबुद्दीच  )  :  भातवोय-सराध्यक  माचाह  अल्पसंश्यकों  सम्बन्धी

 बामुक्त  को  रपार्ट  पर  धूव  जम्र  रहो  बोर  यश्रपि  शु्  रिफ्रो्टों  पटल  बर  रखी  जा

 ।
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 असम  विश्वबिश्ञालय  विधेपक  15  1989  .

 आए  न्‍िी  स  अपसस  कफफफ स्तरारःाणण

 ख॒क्ी  हैं  किन्तु  पिछले  एक  दृशक  या  उससे  मी  अधिक  समय  से  उन  पर  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  है।इस
 दिक्षा  मधिकारियों  ने  ढेन्‍्द्र  थोर  राज्यों  दोनों  में  त्रिभाषा  सूत्र  को  बहुत  बिकृत  तरोके  से  लाग

 किया  है  |

 प्रध्येक  राज्य  ओर  संघ  राउय  क्षेत्र  में  स्कूलों  में  प्राथमिक  स्तर  पर  अल्पसंक्यकों  की  भाषाओं

 को  महों  पढ़ाया  जाता  ओर  माध्यमिक  स्तर  पश  भो  पाठ्यक्रम  से  निकाल  दिया  गया  नवोदय  विद्या

 सयों  ओर  केन्द्रोय  विद्यालयों  को  जिम्हें  केन्द्रीय  विशद्वञालय  संगठन  धंचालित  करता  है  केन्द्रीय  माध्यमिक

 विक्षा  प्रणालो  में  से  मो  निकाल  दिया  गया  संवंघानिक  रुप  से  य्ह  पक्षपात  पूर्ण  है ओर  माषाई

 अल्पसं  श्य्ों  के लिए  दिता  का  विषय  यह  समूचे  राष्ट्र  के  लिए  बिता  का  विषय  होना  चाहिए
 क्यों कि  ऐसा  करना  शाष्ट्रीय  एकता  के  विरुद्ध  प्रशासन  ओर  सरकारो  प्रचार  माध्यमों  में  भो
 धंक्यकों  को  भाषाश्रों  को  उबित  स्थान  नहीं  दिया  गया  ।

 बैरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  मायाई  अत्पसंश्यकों  की  इस  उचित  मांग  पर  वह  बि्यार
 करे  ताकि  प्रशातन  और  सरकारी  प्रथार  माध्यमों  में  उन्हें  उचित  स्थान  दिया  जाये  ओर  बह
 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  इस  बारे  में  मार्म  दर्शो  सिद्धांत  जारो  करे  ।

 मैं  यह  मी  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्रो  अथवा  मानव  संसाधन  बिकास  मश्तों
 जिमादा  सूत्र  के  कार्यान्वयन  पर  विचार  करने  के  लिए  मुख्यम्मंत्रयों  ओर  छिक्षा  मंत्रियों  को  बंठक

 बुलाएं  तथा  प्रत्येक  राज्य  ओर  संथ  रा्ष्य  क्षेत्र  में माषाई  अल्पसरूपकों  के  अधिकारों  को  रक्षा  करे  ताकि
 प्राइमरी  स्तर  पर  उन्हें  उनको  मात॒माषा  में  शिक्षा  दो  जाए  भ्रोर  उसे  तीन  भाषाओं  में  से  मख्य  माषा
 मादा  जाए  ओर  राज्य  को  मुख्य  माया  को  दूसरी  अनियायं  माषा  तथा  हिप्दो  अथवा  अंग्रेजी  को  तोसरो
 भाषा  माना  जाए  ।

 असम  विश्वविद्यालय  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  श्षत्र  अगली  असम  विद्वविद्यालय  विधेयक  पर  चर्चा  करेगी  ।
 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  मन्त्री  जी  द'रा  व्घियक  पर  विचार  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  से  पहले  मैं  दो  मिनद  कै  लिए  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूंਂ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  पहले  हो  पुर:स्थापित  ढ़िया  जा  चुका  है  ।  इस  समय  आप  को

 आपत्ति  नहीं  कर  सकते  |  आपको  बोलने  का  अवसर  दिया  जाएगा  ।  पहले  मंत्री  जा  को  विधेपक  १
 विचार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  दीजिए  |  मैं  आपको  उसके  बाद  अनु पति  दूभा  ।

 मामव  संसदोय  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो०
 :  पैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :--

 असम  राज्य  में  अध्यापन  और  सहबवदकारो  विश्वविद्यालय  को  स्थापना  ओर  उसका
 निगमन  करने  के  लिए  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुदंगिरू  बिषयों  का  उपबध  करने
 वाले  राज्य  सभा  हारा  पर  विचार  किया
 उपाध्यक्ष  महोदय  !  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :  उसका

 असम  राज्य  में  अध्यापन  और  सहवद्धकारी  विश्वविद्यालय  कौ  स्थापना  ओर  उसका
 निम्रमणत  करने  के  लिए  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके  आमु्वंधिक  विवयों  का  उबबंध  करने  वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  याए  |ਂ

 र्डड

 र



 25  1911  अहम  विष्यविश्ञालय  विधेयक

 शी  दिनेश  गोस्वामी  :  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  यह  विधेय्क  विश्वविद्यालय  के
 मुस्यालय  को  स्थापना  के  प्रह्न  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  की  आपत्तियोँ  के  बावजद  पेश  किया  गया
 है  ।  असप  सरकार  चाहती  थी  कि  यह  विद्वविद्धालय  ऐसे  स्थान  पर  स्थापित  क्या  थाए  जो  राज्ण  के
 बोचोंदीच  हो  ओर  असम  सरकार  ने  गह  पाया  कि  हसके  लिए  तेजपुर  एक  आदर्श  स्थल  है  '  चार
 जिलों  के  विध्वविद्यालयों  को  का  इस  विश्वविद्यालय  के  क्षेत्राही  कोई  में  रखा  गया  हमारे  विचार  ते
 यह  न्िय  अच्छे  राजनतिक  कारकों  से  लिया  गया  है  और  इस  निणंय  से  भावनात्मक  र₹"र  पर  तथा
 राजनेतिक  रूप  मे  असम  का  विमाजन  हो  जाएगा  ।  हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर
 सकते  तथा  बिरोघ  स्वरूप  हम  मंत्री  महोदय  द्वारा  अपना  वक्‍तब्य  देने  से  पूर्व  ही  सदन  से  उठकर  ब्वाहुर
 जा  रहे  हैं  ।
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 इस  समय  शी  दिनेश  गोस्वामी  ओर  कुछ  अन्य  माननोय  सदस्य  सदन  से  उठकर  बाहर  चले
 गए  1

 श्री  टोम्वी  सिह  :  माननोय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करता  हूं  ।  आरम्भ  मैं  असम  को  जनता  ओर  विशेष  रूप  से  बराक  घाटो  को  जनता  को
 बघाई  देना  चाहता  हूं  जिन्हें  इस  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का  फायदा  मैं  तहे  दिल  से  प्रघ।नमत्री
 जी  को  सर'हूना  करता  हूं  जिन्होंने  ऐसा  निणय  लिया  है  ।  ग्रेरा  शिक्षा  मत्री  से  अनु  रोध  दै  कि  वह  मेरो

 मावनाएं  प्रधान  मन्त्रों  जो  तक  पहुंचाएं  ।

 असम  राज्य  एक  बहु  धम्ं  ओर  बहु-माषायी  राज्य  हम  विभिन्‍न

 समुदायों  जनता  के  सभी  पहलुओं  का  ध्यात  रखे  बिना  इस  राज्य  का  विकास  नहीं  कर  सकते  ।  अत  .
 इस  केन्द्रोय  जो  कि  काफो  समय  बाद  स्थापित  किया  गया  है--यह  निणय  बहुत  पहले
 लिया  जाना  चाहिये  वा  से  असम  को  जनता  को  निशवय  हो  फायदा  होगा  ।  दुर्भाग्य  को  बात  है  कि
 विपक्ष  में  बंठे  असम  गण  परिषद्‌  के  सदस्य  बिल्कुल  मामूली  कारण  बता  कर  सदन  से  उठकर  बाहर  घले

 गए  हैं  ।  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  जंसे  माभले  वह  भी  असम  जेसे  राज्य  जहाँ  बहुत  से
 दायों  के  लोग  रहते  उनका  यह  व्यवहार  अनुचित  है  ।  असम  गण  परिषद  के  सदस्यों  का  इस  तरह
 उठकर  चले  जाना  मात्र  उनको  कमजोरी  दर्शाता  है  मोर  इससे  पता  चलता  है  कि  असम  गण  वपरिथद  के
 सदस्य  असम  को  एक  संगठित  राज्य  की  रूप  में  वहीं  देखना  चाहते  |  मुझे  अफसोस  है  कि  वे  इस  |

 जो  मेरे  विधार  से  ऐोक्षिक  चर्चा  माग  नहीं  ले

 असम  ओर  उसके  साथ  ही  सबचे  क्षेत्र  में  एक  और  विष्व  विद्यालय  को  स्थापना  और

 उच्च  शिक्षा  को  जरूरत  थी  |  इस  समय  श्रप्तम  में  दो  विश्वविद्यालय  एक  गुवाहाटी  मे  तथा  दुसर+
 डिब्र  गढ  में  ।  यह  असम  में  तीसरा  विश्वविद्यालय  है  जो  असम  के  कछार  जिले  में  होगा  जहाँ  कई

 भाषाओं  और  जातियों  के  लोग  बसे  हुए  असम  के  इस  दोत्र  विशेष  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहाँ  एक

 केन्द्रोय  विश्वविद्यालय  को  स्थापमा  करना  सरकार  का  बहुत  ही  उचित  निर्णय  है  '

 पूर्वोश्तर  राज्य  में  यह  दूसरा  केन्द्रो ंव  विद  विज्ञाखय  है  ।  सिलोम  में  पहले  ह्टी  से  एक
 *

 विद्यालय  है  नायं-ईस्टर्न  हिल  यनिक  सिटी  ।  तेकिन  यह  विश्वविश्वालय  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  कच्तनार
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 तथा  अम्य  जिलों  मे  कंम्पस  खोलने  में  सक्षम  नहीं  असम  के  इस  जिले  जिसे  बंगलामाषी  जनता
 को  ध्यान  में  रखना  पढ़ता  है  ओर  फिर  वहाँ  कचारी  ओर  मणिपुरी  माषा  बोलने  वाले  लोग  भी
 केन्द्रीय  विद्व  विद्यालय  सतोलना  हो  एकमात्र  समाघान  है  ।  मेरे  विचार  से  यहू  विश्वविद्यालय  इप्त  प्रदेश
 के  लोगों  को  जरूरतों  को  पूरा  कर  पाएगा  ।

 भ्राज  समुचे  देश  के  विषविद्यालयों  में  शिक्षा  कै  स्वर  को  ओर  ऊ'चा  उठाए  जाने  को
 जरूरत  है  ।  पूर्थतत्तर  क्षेत्र  में  शिक्षा  का  कार्य  प्रमार  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  कै  पास  फिर  1948
 में  गुवाहाटी  विश्वविद्य'लय  की  स्थापना  से  कुछ  राहुत  मिली  ।  उसके  बाद  डिब्र  एन०ई०एच०१०
 थोर  मणिपुर  विदवर्विद्यालयों  की  स्थापना  हुई  |  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  इतकी  प्याप्त  सरूपा  कितनी
 होनी  मैं  नहीं  जानता  कि  एक  प्रदेश  विदेष  में  विश्वविद्यालय  की  सख्या  के  सम्बन्ध  में  हमारा
 क्या  मानदण्ड  है  ?  मेरे  विचार  से  हमारे  यहाँ  विश्वविद्यालयों  को  संख्या  अमी  भी  कम  है  तथा  हमें  मौर
 बिक  विश्वविद्यालय  खोलने  चाहिए  ।

 एन०  बेंकट  रत्नम  पोठासोन  ]

 दद्धार  जिले  में  एक  कैश्द्रोय  विश्वविद्यालय  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  बल्कि
 केस्द्र  सरकार  से  हमारा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  स्वर  पर  या  राज्य  स्तर  पर  ओर  विश्वविद्य  लपों  ढी
 स्थापना  करें  ।  मेरे  विचार  से  असम  राज्य  तथा  शिक्षा  मंत्रालय  भी  हस  पर  विचार  करेगा  ओर

 पुर  जिले  में  एक  ओर  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  को  जाएगी  ।  €स  क्षेत्र  में  अमी  भी  एक
 विद्यालय  की  जरूरत  है  |  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  वर्यो ंकि  इससे  असम  में  एक  ओर  केन्द्रीय
 विष्वविद्यालय  खुल

 अब  मैं  दुसरे  मृद  की  चर्चा  करूगा  ओर  वह  स्थान-निर्भारण  से  सम्बन्धीत  मैं  नहीं  जानता

 हूं  कि  केन्द्रीय  विष  विद्यालयों  के  स्थान  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  ६+मा  अधिक  बहुस  क्यो  हो  रही  है  ।
 सर्वप्रथम  बाप  असम  $  इतिहास  पर  नज र  डालें  ओ  कि  हजारों  वर्ष  पुराना  है  ओर  विशष  रूप  से
 कछार  जिले  के  इतिहास  पर  नजर  डालें  ।  केन्द्रीय  विश्वविद्यालथ  द्वारा  कछार  जिले  के  लोगों  का  घ्यात
 रखा  जाना  कछार  जिले  का  इतिहास  ही  असम  का  इतिहास  रहा  है  इसका  बहुत  हो
 महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  अध्तमो  जिनको  आबादी  आंघक  दै--यश्याप  यह  एक  विवद  का  विषय  है
 कि  असम  में  कोई  मो  सम्प्रदाय  बहुसंख्यक  नहीं  है--फिर  भी  यह  असमो  छोग्रों  को  उदारता  कही
 जानी  चाहिए  कि  वे  इस  बात  पर  घ्यान  देते  हैं  दिः  मुर्थ  परित्तर  कछार  जिले  में  ही  बनाया  जाना
 चाहिए  |  इप्त  पृष्ठभूमि  मे  यह  असभी  लोगों  मोर  विशेष  रूप  से  असम  गण  परिषद्‌  के  राजनोतिक
 समूह  को  उदारता  कह्दी  जःनी  चाहिए  कि  वे  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  कछार  जिले  में  हो  मुस्य  परिसर
 बनाया  जाना  चाहिए  ।

 किर  कछार  जिले  के  अलावा  अन्‍य  जगहों  पर  भी  कंपस  खोलने  तथा  उन  महाविद्यालयों  को
 मान्यता  प्रदाव  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  जो  कि  धन्य  विदक्षविश्वालयों  के  अधीन  हैं  बशतें  कि
 उन  विष्वविद्यालपों  द्वारा  कोई  आउत्ति  न  को  शयी  हो  ।  इन  सब  बातों  पर  झायद  गुण-दोष  के  श्ाघार
 पर  ही  घ्यान  दिया  जाएगा  ।,
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 इस  सन्दमं  में  में  कुछ  परामक्ं  देना  चाहुंगा  ।  पूरे  देश  में  महाविज्ञालयों  थोर  विध्वविशद्यालयों  के
 छ्िक्षकों  को  नोकरो  को  क्षत्तें  समरूप  होनी  भाहिएं  जंसा  कि  कुछ  देर  ०हुले  मैंने  कहा  था  कि  पुरे  देक्ष  में
 परीक्षा  का  शिक्षण  का  स्तर  करोब-करीब  समरूप  होगा  चाहिए  ।  बहुत  लम्बे  अर्स  से  बहुत  ही
 निम्न  हतर  के  शिक्षा  का  परिणाम  हम  भुगत  रहे  हाल  ही  हमने  साक्षरता  के  प्रतिशत  में  वृद्धि
 को  है  लेकिन  इससे  इसके  स्तर  में  कोई  विशेष  विकास  नहीं  दिखाई  देता  है  |  वे  लड़के  तथा  लड़कियां
 जो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  बम्बई  जंसे  महानग़रों  तथा  भ्रन्य  जगहों  में  शरामांकन  के  लिये
 थाते  हैं  वे  यहां  कठिनाई  में  बड़  जाते  हैं  क्योंकि  वहां  परीक्षा  को  पूरी  शिक्षा  का  स्तर  तथा
 शिक्षण  का  स्तर  सभी  बहुत  निम्न  स्तर  का  अभी  हाल  ही  में  हम  राष्ट्रीय  छिक्षा  को  म्रुरुयघारा  में
 हामिल  टुए  है  ।  इस  सन्दर्भ  में  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोघ  करू  गा  कि  उहें  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के
 विद्यालयों  ओर  महाविद्यालयों  के  शिक्षकों  तथा  गेर-शिक्षक  कमंचारियों  के  |लये  इस  प्रकार  को  नोकरी
 को  हातें  उपलब्ध  करनी  चाहिए  जो  कि  पूरे  देक्ष  के  विश्वविद्यालय  में  लाग  होने  वाली  नोकरी  को  क्षत

 अनु रुप  हों  ।  इससे  वहां  के  शिक्षा  के  परीक्ष  के  स्तर  तथा  किक्षण  के  स्तर  में  सी  विकास

 होगा  ।

 पहले  ही  हमें  शिलांग  के  नाथं-ईस्टर्न  हित  का  अनुभव  प्राप्त  हम  परम्परागत  हंग  के  विश्व
 विद्यालयों  की  संख्या  में  वृद्धि  नहीं  करना  चाहते  हम  वंसे  विश्वविद्यालय  जाहते  हैं  जो  हमारी  आबदय-»
 कृताओं  की  पूर्ति  कर  सके  ;  ये  आवद्यकतायें  क्या  हैं  ?  ये  आवश्यकतायें  है  शिक्षा  के  बाद  रोजगार
 प्रदान  जीवन  निर्वाह  के  लिये  मूल  शात्रा  प्रदात  करता  ।  हनातक  और  स्नातकोत्तर  तक  छिक्षित
 ल्लोगों  को  मिफे  सरकारी  नौकरीयों  के  लिये  नहीं  टोइना  चाहिए  ।  इसे  बन्द  करना  होगा  *  इथ  कार्य  को
 करने  में  राजनीतिक  नारे  सद्दायक  नहीं  होंगे  :  झिक्षा  इस  इकार  की  होनी  चाहिए  कि  ध्यक्षित
 स्वावलम्बी  बत  सके  !

 क्षय  जो  नया  अप्तम  विद्ञविद्यालय  बना  बह  कछार  में  स्थित  होगा  ।  यह  एक  नये  प्रकार  का
 प्रायोगिक  विश्वविद्यालयों  में  से  एक  होगा  जद्मां  रोजगारोन्मुल्न  पाठ7क्रम  तथा  रोजगारोभ्मुश्ष  विषय

 बढ़ाये  जायेंगे  ताकि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  समह्या  का  समाघान  हो  सके  ।

 बाप  यह  बात  गोर  करेंगे  कि  नागालेष्ड  तथा  त्रिपुरा  में  अधिकांश
 विशेषकर  लड़के  ओर  लड़कियां  शिक्षित  बेरोजगार  है  |  वेरोजगारी  के  कारण  वे  विद्रोही  बब  जाते  है  ।

 इस  कारण  हो  वे  विद्रोह  तथा  अन्य  अधामाजिक  कायवराहियां  करते

 इसे  रोकना  इनके  विकास  के  लिए  विश्वविद्यालय  एक  उचित  जगह  उचित  छगह
 के  लिए  जहां  कि  इसे  अवस्थित  किया  इस  जिधेयक  द्वारा  छोघकार्य  को  सुविधा  भी  उपलब्ध
 करायी  गयो  कछार  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  ठोक  प्रकार  से  नहीं  किया  गगा  हुपे  बोडो  रछार
 लोगों  के  इतिहास  जो  कि  हजारों  वर्ष  पुराना  इति&्षास  रहा  डवित  सर्वेक्षण  करना
 थब  इन  लोगों  का  इतिहास  समाप्त  हो  रहा  है  ।  इनको  रक्षा  करनी  हु'गो  |  मैं  समझता  हूँ  कि  असम
 गण  परिषद  के  मेरे  मित्रगण  इप  महदठत्वपृूर्ण  विधेयक  की  कार्यबाहियों  को  समझ  रहे  होंगे  बधोंकि  यह  एक
 राजनोतिक  प्रचार  शंक्षिकर  रूप  से  वे  विरोध  नहीं  कर  सकते  हैं  बोर  वे  इसका  बिरोध  नहीं
 करते  हैं  ।

 मैं  थाष्या  करता  हं  कि  यह  विश्वविद्यालय  शोर  इस  प्रकार  के  उठाग्रे  थए  कदम  द्वारा  दैश  की

 विशेष  रूप  से  असम  को  एकता  ओर  मजबूत  होंगी  ।  अब  3  न्हें  इस  बात  का  भ्य  है  कि
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 अतम  का  विमाजन  किया  जा  रहा  श्री  दिनश  गोस्वामी  न  श्रमी  तुरन्त  इस  बात  का  जिक्र  किया

 है  कि  इससे  असम  का  ओर  अधिक  विमाजन  यह  अप्रम  को  कमजोर  राज्य  बना  देगा  ।  यह
 कथन  बहुत  गलत  पूरी  बात  को  वे  मलत  दुष्टिकोण  से  देख  रहे  उन  लोथों  को  सन्‍्तुष्ट  जो

 कि  अप्नो  तक  निराश  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  वे  असम  की  एकता  को  मजबूत  बनायेंगे  ।  सिफं  असमोी  भाषा
 बोलने  वाले  लोग  इस  बात  का  दावा  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  उन्हें  ही  असम  की  सत्ता  मिलनी
 शसम  राज्य  को  सारी  सुविधायें  ओर  लाम  उन्हें  मिलने  चाहिए  ॥  सिर्फ  विभिन्‍न  विभिन्‍न

 विभिन्‍न  बहुम'षी  जातीय  समृहों  तथा  सांस्कृतिक  समूहों  के  हितों  की  रक्षा  कर  के  ही  वे  असम
 को  एकता  ओर  अखण्डत्रा  को  मजबूत  बनाये  रखने  में  सक्षम  होगे  मोर  उनके  द्वारा  हस  प्रकार  उठाये
 गये  कदम  का  स्वागत  किया  जाता  चाहिए  ।

 मेरा  अन्तिम  परन्तु  महत्क्षव॒र्ण  कथन  यह  है  कि  अक्षम  में  भाषा  सम्बन्धी  समस्या  है  ।  जहां  भी

 यह  सपस्णा  खड़ी  हुई  यह  बहुत  हो  संवेदनशील  मुद्दा  रहा  है  ओर  साथ  ही  यह  बहुत  हो  नाजुक  मृदा
 रहा  यह  मद्रा  भो  प्रकार  की  समस्‍या  उत्पन्त  कर  सकता  है  |  अब  यह  विध्वविद्यानय  अशस्तम
 में  माष  सम्बन्धो  मुह  पर  उचित  ध्य'्न  देगा  ।  यह  कछार  जिले  में  अवस्थित  है  तथा  वहां  बंगाली

 प्रमुख  सम्प्रदाय  होंगे  जो  इसका  रूपाल  रख  रहे  हैं  ।  फिर  वहां  अन्य  बग  मी  हैं  जेसे  मणिपुरी  आदि  ।
 अत  जमा  कि  माननीय  शिक्षा  मत्री  जानते  हैं  कि  कुछ  तस्वों  द्वारा  असम  ओर  त्रिपुरा  में  मणिपुरो  भाषा
 क्षा  विरोध  हिए  है  लेकित  मुख्य  भूमि  में  यह  समस्या  नहीं  उत्पन्न  हुई  प्रियाਂ  कहे  जाने
 बाला  एक  सम्प्रदाय  अगने  अ'प  को  मणिपुरी  कहा  जाना  पसन्द  करते  हैं  अपनी  भाषा  के  आगे  वे

 पुरी  शब्द  उत्सगं  के  रूप  में  जोड़ा  जाना  पसन्द  करते  हैं  जो  कि  बिल्कुन  गर  असंवंधानिक  तथा

 अने  तिक  भी  हमे  रोका  जाना  चाहिए  ओर  मणिपुरी  को  जिसकी  मांग  वे  संविधान  को  बाठवीं
 सूचि  में  शामिल  करने  के  लिए  कर  रहे  विश्वविद्यालय  द्वारा  इसे  उचित  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  ।
 किसी  प्रकार  को  अडचन  के  जो  कि  विध्ण्‌  प्रिया  कमेटी  द्वारा  उत्पन्न  की  जा  रहो  उन्हें  अवसर
 नहीं  देता  चाहिए  ,  में  समझता  हूं  कि  यह  विश्वविद्यालय  इस  बात  का  ध्यान  रख  सकती  है  |  साथ

 त्रिपुरा  राज्य  में  अमी  भी  विशवयिशद्वालय  स्थापित  करना  बाको  है|  कुछ  राज्यो  को  राजधान्यों  में

 जहां  कि  कुछ  विष्वविद्यालय  मी  हैं  बो  चाहें  कितने  भी  अच्छे  अथवा  ऊचे  स्तर  के  जंसे  कलकत्ता
 विज्वविद्य/लय,  वहा  कंपस  अथवा  स्नातकोत्तर  अध्ययन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  से  जल्द

 त्रियुरा  में  एक  विश्वाविद्यालय  स्थापित  किया  जागा  तब  तक  मैं  समझता  हूं  कि  कैर्द्रोय
 विष्वतिद्यालय  के  अन्तगंत  त्रिपुरा  राज्य  को  रखा  जायेगा  ।  माषाई  ओर  जातीय  सम्बन्धों  में  सादृध्य
 निश्चित  रूप  से  एक  अनुकून  वातावरण  तेथार

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  का  समर्थ  करता  हूं  और  अप्तम  में  बारक
 घाटो  के  लोगों  को  बधाई  देना  चाहूंगा  तथा  इस  विधेयक  के०्ूूप  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कदम  उढाने  के
 लिए  प्रधान  मन्त्रो  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  हरेन  मूमिज  :  स  भापति  इस  असम  विष्वविद्यालय  विधेण्क  का
 थंत  करते  हुए  में  अपने  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  तथा  मानव  संसाधन  मंत्रालय  को  थ्रसम  को
 बारक  बंली  सिलचर  में  केम्ट्रोय  विध्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  जो  कि  बिल्कुल  सहो
 बकक्‍्त  पर  लिया  गया  सह्दो  निर्णय  के  लिये  बधाई  देता  हूँ  ।
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 25  1911  असम  विएंवर्विद्यालय  विधेयक

 असम  में  दो  घाटियां  हैं--ब्रह्मपुत्र  भाटी  में  25  प्रतिशत  से  मी  अधिक  आदिवासी  लोग  रहते
 हैं  जो  तथा  एक्म  टी  माइन  ट्राईब्सਂ  नाम  से  थाने  जाते  उतके  साथ  ही  हिन्दों  माद्री  तथा
 बंगला  माषी  लोग  मी  रहते  हैं  जिनको  आबादी  मी  नगण्य  नहीं  राज्य  को  पूरो  आबादो  जो  कि
 2  करोड़  से  बधिक  है  सिर्फ  इस  जनजाति  के  लोग  25  प्रतिशत  से  भो  अधिक  बगला  भाषी  शोग
 तथा  अन्पयरुपक  मी  पूरी  आबादी  के  25  प्रतिक्षत  से  कम  नहीं  है  ।  यहां  जनजातीय

 कच्छारी  आदि  अनेक  वर्ग  के  लोग  यदि  बसम  राज्य  में  सही  समय  पर  ओर
 ठीक  ढग  स  जनगणना  करायी  जायेगी  तो  ये  असभो  माषाई  लोग  अल्पश्चंश्यक  हो  ।  में  इस  बात
 को  दोहराता  हूं  कि  वे  अल्पश्श्यक  हो  जायेंगे  ।

 दो  बल्कि  तीन  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  बावबअद  गुवाहाटी  विश्वविद्यालय  को
 स्थापना  (946  मे  स्व्रिगढ़  विश्वविद्यालय  को  स्थापना  ]965  मे  ओर  दो  तोन  सालों  के

 पद्चात्‌  जोरहाट  कृषि  विश्व  विद्यालय  जो  कि  डिब्र,गढ़  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  एक  कृषि  कालेज

 परन्तु  बाद  में  इसे  अलग  कर  एक  पूछ  कृषि  विश्वविद्यालय  बनाया  गया--माथाई  मल्पसहयक  वर्ण  ,

 विधोषकर बंग्ला भावी सोगों के साथ राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पामले में कमो भी सही नहीं किया गया । अपपम गब परिषद्‌ के मेरे भित्रों ने आज सदन से बढ़िंगेमन किया यदि वे आज यहां स्थित तो मैं उनसे पूछता कि वे के दु:ख ओर तकलीफ खरे दिनों को कंत भूल सकते हैं| में अगे नहीं जाना चाहता । वष में हुई घटनाओं को थे कंध भूल जाते हैं ? वह माषाथी विवाद का वर्ष था । यह मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय में ग्रुवाहाटो विश्वविद्यालय में अन्तिम वर्ष छा विद्यार्थी था ओर उस वष माषायी विवाद के माषायी र्ल्पसल्यक बथं कै समी विधा्ियों विशेषकर बंग्ला माषों विद्यार्थियों को स्थांनातरण प्रमाणपत्र लेने पर मजबूर कर उन्हें असम से बाहर के विश्वविद्यालय में जाने पर मजबूर किया इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठी । यह एक मात्र घटना नहहों थी | बाद अनक अवसरों पर मावायी विवाद खड़ा पुत्र घटी में चाय बागानों में कायंरत ओर अन्य जनजातियो ने असन्न॒ को माथा को स्वोकार कर लिया जबकि बराक घाटो के जाय बागातों में काम करने बालो ओर क्य जनजातियों ने बंग्ला भाषा को अपनाया । वर्ष में भाषायो विवाद पहली बार खड़ा हुआ तत्कालीत गृह मम्त्री श्री लाल बढादुर शास्त्री ने राज्य का दोरा किया ओर मोकै पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा अपने सुझाव जिसे फामू लाਂ के नाम से जाना जाता उनका ए७ सुझाव था कि राजमाषा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए उन्होंने यह भो सुकाव दिया था कि जिला मुस्यालय कछलार ओर स्वायत्तशासी पव॑तीय जिलों के बीक्ष सम्पर्क के लिए अश्रवेजों मादा का प्रयोग तब तक चालू रखी जानी चाहिए जब तक हिन्शे इसका स्थान नहीं ले लेती ओर राज्य स्तर पर फिलहाल अंप्रजी का उपयोग किया जाता रहेगा ओर बाद में अग्रेजी के साथ-साथ असमी भाषा का भी प्रयोग किया शास्त्री फॉम ला का एक सुझाव यह था कि माषायी अल्पसंख्यक बन को सुरक्षा प्रदान की शाक्षत्री फॉमला के अमुषार बष असम राजमादा अधिनियम में संशोपन कर बराक घाटी में बंग्ला मावा को एक मात्र राखमाथा के कप में मास्यता दो मई । 983



 अश्वम  विध्वविद्यालय  विधेयक  15  1989
 —  ्पपएपएएण  —  —_—  अ् जन

 तत्पदचात्‌  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  वर्ष  1970  माध्यमिक  छिक्षा  बोर्ड

 ने  छेक्षणक  आधार  पर  एक  पाठ्पक्रम  त॑यार  किया  जिससे  बिभिन्‍न  माषायो  समुदाय  के  लोगों  को

 समान  अवसर  प्रदान  किया  खा  सके  ओर  दोनों  मावाओं  को  -  बंग्ला  ओर  असमी  को  मान्यता  प्रदान

 को  जा  सके  ।  लेकिन  हस  पाठ्यक्रम  को  कसी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  कार्यान्वित  करना  तो

 इसे  कसी  लाथू  ही  नहीं  किया

 उसके  बाद  वर्ष  1972  डिब्र गढ़  विदव  विद्यालय  छोर  गुवाहाटों  विद्वविशद्यवालयों  ने  असमी
 भाषा  को  विद्व  विद्यालय  ओर  कॉलेजों  में  शिक्षा  का  एकमात्र  माध्यम  बनाने  का  निर्णय  किया  जिसके
 परिणाम  स्वरूप  एक  ओर  माषाई  विवाद  खड़ा  हो  मैं  केन्द्रीय  विद्वविद्यालय  के  प्रस्तावित

 स्थान  को  उचित  ठहराने  के  बारे  में  पक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं  क्योंकि  असमगण  परिषद्‌  के  सदस्थों  ने  इसके
 चपन  पर  विरोध  प्रकट  किया  है  ।  जब  यह  लागू  किया  गया  तब  तत्कालीन  गृह  श्री
 बन्द्र  पन्त  ने  1972  पें  राज्य  का  दोरा  किया  था  ।  उन्होंने  एक  फाम ला  तेयार  किया  जिसके  अस्तगंत
 दोनों  विश्वविद्यालयों  ने  10  साल  के  लिए  अग्रेजो  को  एक  माध्यम  के  रूप  में  जारी  रखना  स्वोकार
 किया  था  |  इसके  बावजद  समग-समय  पर  असमी  भाषा  को  अनिवाय  भ"थां  के  रूप  में  लादने  को

 श्रिस्तर  कोशिश  की  जातो  रही  माषायी  विवाद  एक  बार  फिर  ब्ष  1986  में  उमर  आया  जब

 भाष्यभ्क  दिक्षा  बोड  ने  एक  अधिसूचना  जारी  दिनांक  28  1986  को  अठवों  कक्षा  के

 बाढ  सभी  कक्षाओं  के  लि7ः  असमी  एक  झनिवार्य  ज्यिय  घोषित  कर  दिया  |  लेकिन  सभी  भागों  में

 लगातार  जोरदार  आन्दोलन  होने  पर  असम  गण  परिषद  ने  इस  अधिसूचना  को  वापस  ले  लिया  |  यह
 भाषा-विवाद  असम  गण  परिषद  हुःरा  एक  अलग  विश्वविद्यालय  बराक  घाटो  में  स्थापित  टाला
 था  सकता  था  |  लेकित  इप  पर  ध्यान  नहीं  दिया  बल्कि  समण-समय  पर  उन्होंने  असमों  भाषा

 को  गेर-असमी  लोगों  पर  खादने  का  प्रयास  किया  जिसकी  राज्य  में  बहुत  ज्यादा  संख्या  यह  पिछला

 इतिहास  है  ।

 प्रेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  गण  परिषद  के  मित्रों  मे  विरोध  क्यों  हालांकि

 कुछ  महोने  पहले  ही  अप्तम  के  मुख्य  मन्त्रो  ने  बराक  धाटी  में  एक  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  मुझे  बराक
 घाटी  में  विष्वविद्यालय  स्थापित  करने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  क्षय  जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  बशाक
 घाटी  के  विल्चर  में  एक  केन्द्रीप  विश्वविद्यालय  स्थावित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  तो  वे  इस  विधेयक  का
 विरोध  कर  रहे  हैं  ।  बराक  घाटो  के  घिल्बर  में  विदवरविद्यालय  स्थापित  करने  से  न  केवल  कछार  कोत्र
 का  ही  विकास  होगा  बल्कि  इससे  असप  राज्य  का  विकास  होगा  और  यह  उनकी  उपलब्धी  होगी  ।
 बराक  घाटी  में  स्थित  कछार  असम  का  द्वी  एक  हिस्सा  है  उन्द्ोने  संशोधन  भी  पेश  किए  हैं  जिनके
 सार  :  पृष्ठ  2,  पक्ति  47--

 में  होगा  के  स्थान  पर  तेजपुर  प्रतिस्थ  पित  किया  भोर  पृष्ठ  5,  पंक्ति  9  के
 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 कि  जिस  विद्वविद्यालय  की  अधिकारिता  में  महाविद्यालय  अब  अवस्थित  ससे  कोई
 आपत्ति  नहीं  होਂ  विधेयक  में  ऐसा  संशोषन  लाकर  असम  गण  परिषद  के  सदस्यों  या  असमे  के  लोगों  के
 तथाकथित  थग्न  विक्षेष  ने  एक  बार  फिर  ये  र-असमो  भाषाएं  बोलने  वाले  लोगों  के  प्रति  अपनों

 गलव  अबृति  को  दर्शाया  इध  समय  असम  यज  परिवद  सरकार  असम  के  लोगों  के

 श्व
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 कथित  बग्ग  विशेष  जो  कि  हमेशा  हो  विरोध  करते  रहे  एक  मही  लि्णंय  लेकर  इस्र  विधेयक  का
 स्वागत  करना  चाहिए  था  |  उन्हें  इप  अव१र  का  लाम  उठकर  असम  के  लोगों  को  गले  लगाना
 चाहिए  था  जो  कि  भारत  का  एक  लघ्‌  रूप  है  जहां  मारत  के  प्रत्येक  मार  के  लोग  निवास  करते
 उन्हें  अनुभव  करना  चाहिए  था  कि  वहां  के  समी  निवासी  उनके  माई  उन्हें  बपना
 गलत  विचार  दूमरे  समृदाय  के  लोगों  के  प्रति  नहीं  दर्शाने  चाहिद

 समापति  महोदय  :  कृपया  आप  अब  अपना  भावण  ममाप्त  करें  ।

 थ्रो  हरन  मूमिज  :  बराक  घटी  के  सिल्वर  में  केन्द्रोय  विश्वविद्यालय  को  स्थापता  एक
 यिकू  और  राष्ट्रीय  एकता  कै  लिये  उचित  कद्तम  है  जशौँ  भारत  के  प्रत्येक  माग  प्रत्येक  समुदाय  से
 प्रत्येक  संस्कृति  बौर  भाषा  भाषी  विद्यर्थी  हिन्दी  भाषी  विद्यार्थी  असमी  भाषी  विद्य  र्थी  धोर
 अन्य  माया-माथों  विद्यार्थी--अ्यनो  शिक्षा  के  इस  मन्दिर  में  अपनो  उच्च  दिक्षा  जारी  रख
 पायेंगे  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  तोनों  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  ही  स्थित  इस  कटु
 अनुमव  के  बाद  मी  मैंने  बहुत  से  गं  र-असमी  साधाएं  बोलने  वाले  लोगों  से  राज्य  मर  में  सम्पर्क  किया

 ओर  पाया  कि  गेर-त्रममी  लोग  यह  अनुभव  करते  हैं  छि  एक  समय  आयेगा  जब  वे  चेन  को  साँस

 लेंगे  ओर  अपने  बच्चों  को  ऐसे  स्थानों  पर  पढ़ा  सकेंगे  जहां  मुख  शान्ति  रहती  भोर  शिक्षा  का

 बातावरण  व्याप्त  है

 इस  विष  में  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चबाहुंगा  |  मैं  यह  सुझाव  वेना  चाहुंगा  कि  यह  सिद्ध
 करने  के  लिए  केन्द्रोय  सरकार  असम  को  जनता  के  प्रति  कमो  भी  उदाभीन  महीं  रही  बल्कि  उनके  प्रति
 परकार  ने  हमेशा  अपनी  सहानुभूति  दर्शायी  है  केन्द्र  सरकार  को  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  एक  अन्य  केन्द्रीय
 विक्ष्वविद्यालथ  की  स्थापना  करनी  चाहिए  |  साथ  मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  मी  अनुरोध  करूगा  कि

 उन्हें  एक  विशेषकर  डिब्न गढ़  विश्वविद्यालय  को  अपने  अधघोन  ले  लेना  जो  कि

 उद्योगों  से  है  को  प्लाईबड  शौर  जो  बहुत  ही  पिछड़ा  क्षोत्र
 है  ।  यधपि  यह  भारत  का  भबसे  जिला  है  लेकिन  इस  जिले  के  और  अरूणाबल  प्रदेश  के  लोग

 बहुत  दिल  अतः  मैं  केन्द्र  परकार  से  आप्रह  करूगा  कि  वे  डिब्रगढ़  विष्वविद्धलय  को  अपने
 अधीन  लें  ओर  इसे  केन्द्रीय  विद्वविद्य'लय  मे  बदल  दें  क्‍योंकि  इन  दोनों  विदव्विद्यालयों  को  भारी
 आध्थिक  कठिनाई  हो  रही  है  |  अन्त  में  मैं  सरक्षार  से  अनुरोध  हूं  कि  बराक  घाटो  के  केन्द्रीय
 विह्ञविद्यालय  में  लक्ष्मीनाथ  वेज  बरुआ  ओर  कुन्न  गुरु  |  ८्णू  रामा  की  प्रतिमाएं  सदभावना
 के  तोर  पर  स्थापित  की  जानी  चाहिए  जि-से  असमो  लोगों  का  और  उन  वर्गों  का  दिल  जोता  जा  सके
 जो  कि  हमेशा  विरोध  करते  रहे  हैं  ओर  बंगला  माषी  लोगों  के  प्रति  अपनी  क्रोध  जाहिर  करते

 रहे  |
 में  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  एक  ओर  केन्‍्द्रो  विश्व  विद्यालय  की  स्थापना  की  आवध््यकता  को

 पुनः  दुहरावा  हूं  ।  यह  ध_मय  को  आवश्यकता  मेरे  सुझावों  पर  सह्षनु  मुतिपूवंक  विचार
 किया  जाना  चाहिए  शोर  एक  बार  फिर  में  इस  विधेयक  छा  तहे  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  और  सरकार

 को  धराक  भाटी  के  कछार  क्षेत्र  में  केसट्रीय  विश्वकयिालसय  स्थापित  करने  के  घन्यवाद  देता  हूं
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 श्री  अजय  विश्वास  :  समापति  मैं  असम  पें  एक  विश्वविज्ञालय  की

 स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  देश  के  पर्तोय  क्षेत्र  में  एक  विश्वविद्यालय
 स्थापित  करने  से  न  केवल  उस  क्षेत्र  के  छात्रों  को लाम  हगा  अपितु  राज्य  को  भी  ऐसा  करने  से  लाम

 होगा  ।  कछार  जिले  और  उसके  आसपासके  क्षेत्रों  में  विष्वविद्यालय  की  बहुत  आदद्पकता

 इस  बात  से  कोई  व्यक्ति  इन्कार  नहीं  कर  सकृता  ।  कछार  जिने  में  एक  विश्व  विद्यालय  की  स्थापना
 के  लिए  श्रान्दोलनों  का  एक  दोर  चला  था|  परन्तु  महा  यह  है  कि  विष्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  के  बीच  मतंकप  क्यों  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  विध्वविद्यालय  की
 स्थापना  के  बारे  में  राज्य  सरकार  ओर  केन्‍्द्रीय  सरकार  के  बोच  मतेक्य  होना  नितान्त  प्राबदगक

 महोक्ष्य  मैं  अपने  माथण  को  ह५  विधेयक  की  विभिन्‍न  धाराओं  तक  ही  सीमित  रह  मु
 घह  पता  है  कि  इप  विधेयक  की  कुछ  घाराओं  से  कुछ  ऐसे  अधिकार  नष्ट  हो  जायेंगे  जिन
 कारों  का  उपयोग  अन्य  विश्वविद्यालय  कर  रहे  व्यावहारिक  तोर  पर  यह  विव्वविद्यालय  शिक्षा
 पंत्रालय  के  अन्तगंत  आयेगा  |  इससे  बसम  विश्वविद्यालय  को  गतिविधियों  में  विमाग  द्वारा  हस्तक्षेप  को

 भुजाइश  बनी  मैं  इस  सन्दमं  में  कुछ  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  घारा  8  के  उपरोक्त  में
 गया  है  कि  विभाग  विद्व्रविद्यालय  की  किसी  भी  कायवाही  को  रह  कर  सकता  है  ओर  उसका

 उल्लेख  न्यायालय  में  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  विद्वविद्यालय  द्वारा  लिये  गये
 किसी  भी  निर्णय  जथबा  विश्वविद्यालय  द्वरा  अपनाई  गई  किसी  भो  कायवाही  को  विमाग  द्वारा  रह
 किया  जा  सकता  है|  विमाग  को  पूण  स्व॒तन्त्रता  दो  गई  इपमें  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गण  है  ।
 धारा  में  यह्‌  कहा  गया  है  कि  विजिटर  को  की  नियुक्ति  के  मामले  में  विव्वजिद्यालय  के
 पेनल  को  रह  करने  का  अधिकार  स्पष्ट  रूप  से  इस  बात  की  अनु पति  दी  गई  है  कि  विजिटर
 उपकूलपति  द्वारा  दिये  गये  पंनल  को  रहू  कर  सकता  मैं  इस  घारा  के  विरुद्ध  हूं  ।  मेरा  तोसरा

 मुद्दा  यह  है  कि  कार्यकारी  परिषद्ष  को  शोक्षणिक  परिषद  की  सिफारिशों  पर  अध्यादेश  बनाने  का
 कार  होगा  ।  दोक्षणिक  परिषद  की  धिफारिक्षों  को  कार्यकारो  परिषद  के  पास  भजा  जायेगा  और
 वे  शेक्षणिक  परिषद  के  सदस्यों  की  सिफारिशों  के  अनुसार  काय  करेगी  परन्तु  ऐसा  हो  सकता  है  कि
 कार्यकारी  परिषद  दाक्षणिक  परिषद  की  सभी  सिफारिक्षों  को  स्वीकार  न  करे  ।

 |

 5.00
 यांद  रार्यकारो  परिषद  ओर  दोक्षणिक  परिषद  के  बीच  मत्मेद  होता  है  तो  मामले  को  विजिटर

 के  पास  मजा  जायेगा  ओर  इस  बारे  में  विजिटर  का  निणंय  अन्तिम  हागा  |  हम  देखते  है  कि
 एक  करके  समो

 श
 केंतयां  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  मत्रालय  में  हाथ  मे  दे  दो  गई  हैं

 मेरा  तक  यह  है  कि  यह  विश्वविद्यालय  शिक्षा  मंत्रालय  क्वा  एक  विमाग  द्वोगा  ।
 )

 मेरी  बात  शत  प्रतिशत  सही  है  ।  आप  इस  विधेयक  की  जांच  की  आए  ।
 योजना  बनाने  के  लिए  एक  सर्वोपरि  निकाय  है  ओर  वे  विश्वविद्यालय  के  विकास  के

 लिए  कार्यकारी  परिषद  अथवा  शेक्षणिक  परिषद  को  निर्देश  दे  सकती  है  ।  यदि  काय्यकारों  परिषद
 योजना  अनाने  वाले  निकाय  को  सिफारिशों  अथवा  निर्देशों  को  स्‍वीकार  नहों  कसस्‍्ती  है  तो  इस  मामले
 को  शिनिटर  के  पास  ज्रेजा  जायेगा  आ्ओर  बितिडर  का  निर्णय  अन्तिम  कार्यकारी  परिषद  ह्दो
 श्यबा  क्षेस्तलिक  परिषद  समी  छ्ाकतियां  विजिटर  के  पास  हैं  श्रोर  किजिटर  का  आऑगिजाय है  शिक्षा
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 सय  का्यकारों  परिषद  उपक्कणपतलि  को  सिफ'रिश्षों  पर  एक  चांसलरਂ  की  नि  पुक्ति  करेगी  ।
 इस  मामले  में  मो  यद्वि  कयकारी  परिषद  उपकलपति  को  प्ििफारिश  को  रवीकृत  नहीं  करती  है  तो
 मामला  विजिटर  कै  पास  जाणेगा  और  विजिटिर  का  निणंयें  मन्तिम  इस  प्रकार
 विद्यालय  कै  देनिरू  कार्यकरण  में  हस्तक्षेप  करने  को  काफो  गुजाइद्ा  अगला  मृदा  यह  है  कि  एक
 निर्वाचित  छात्र  १रिषद  बनाई  जायेगो  |  मझे  पहली  बार  ०ह  पता  चला  है  कि  एक  नि«चित  विद्यर्यी
 परिषद  बनाई  जायेगी  परन्तु  उसे  उपकलपति  अथवा  कार्यकारों  परिषद  द्वारा  मनोनीत  किया  जायेगा  ।

 इस  बारे  में  नामांकन  की  क्‍या  आवद्पकता  है  ?  इस  बारे  में  कोई  चनाव  नहीं  होगा  और  कोई
 चित  निकाय  स्थापित  नहीं  किया  उनको  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अधिकार  होना
 चाहिए  ।  अगला  यह  है  fe  दात्रों  को  उपकलपति  के  प्रति  निष्ठा  के  बांड  पर  हस्ताक्षर  करने  होंगे
 कि  वे  उपकलपति  श्र  अन्य  अधिकारियों  के  मਂ देशों  का  पाखत  करेंगे  छात्र  बन्धुआ  मजदूर  नहीं  हैं  ।
 जब  मच्दूर  किसी  जमींदार  के  पास  क'म  करने  जाता  है  तो  उसे  इस  बारे  में  निष्ठा  व्यक्त  १रनो  होती
 है  कि  वह  जमींदार  का  |वरोध  नहीं  करेगा  परन्तु  बह  ऐसा  लिणखित  रूप  में  नहीं  करता  है  इस  विधेयक
 में  इस  प्रकार  की  विद्गरघारा  ओर  हस  प्रकार  के  दत्टिकोण  को  सम्मिलित  किया  गया  अत  मैं
 कैवल  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  यदि  श्रमिक  ओर  नियोक्‍्ता  के  बोच  कोई  विवाद  उत्पन्न  होता  है  तो

 उस  मामले  को  विवाचन  न्यायाधिकरण  के  पाप्ष  भशा  जायेगा  |  और  हस  बारे  में  न्यायाधिकरण  का
 निर्णय  अन्तिम  होगा  ओर  कमंचारो  को  फोई  समर्थन  नहीं  मिलेगा  ।  इस  भ्रक्कार  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 विधेयक  पे  ऐमे  कई  उपबन्ध  सम्मिलित  किये  गये  हैं  जिन्हें  हटा  दिया  जाना  अन्यथा  इस
 विश्वविद्यालय  के  कायंकरण  से  उस  क्षेत्र  में  अच्छा  वातावरण  तेयार  रूरने  में  सहायता  नहीं
 मैं  माननोय  मंत्रों  से  यह  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  कम  से  कमर  इस  बात  पर  घ्यान  दें  कि  विधेयक  मे  किस

 प्रकार  के  लोऋतंत्र  विरोधी  ओर  आप।त्तजनर  खंडों  को  सम्मिलित  किया  जा  रहा  है  और  उन्हें  हटाया
 जावा

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यद्यवि  राज्य

 कार  यह  निणंय  *ह  ले  सको  है  कि  केन्द्रीय  विध्व  विद्यालय  की  स्थ!पना  कहां  होगी  क्योंकि  असम

 भौते  के  अनुवार  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  के  लिए  वचन  बद्ध  है  कि  असम  में  एक  केन्द्रीय  विष्वविद्यालय

 को  स्थापना  की  केन्द्रीय  सरक्ष'र  द्वारा  उथित  रूप  से  अप्तम  में  एक  विश्वविद्यालय  स्थापना

 की  गई  विधेरक  में  भी  यह  प्रावध/न  है  कि  असम  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  कःਂ  क्षेत्राघकार  सम्पूर्ण
 अप्तम  में  अन्य  राज्यों  के  दुपरे  वििवविद्यालयों  में  पढ़  गहे  छात्रों  को  मी  इस  विश्वविद्यालय  मे  प्रवेश

 दिया  जा  सकता  है  बछ्तें  उन  विश्वविद्य/लयों  को  फोई  आर्णत्त  न  हों  ।  इन  परिस्थितियो  के  बन्तगंत

 जब  केन्द्रय  सरक।र  ७०नी  व्चनबद्धता  को  पूरा  कर  रहीं  है  तो  कुछ  सदस्यों  १)  इस  विध्वविद्यालय  को

 एक  विशेष  जिले  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  आपत्ति  नहीं  करनो  चाहिए  ।  उच्च  |शक्षा  अध्यवस्थित

 समवर्ती  सूचि  का  विषय  है  शोर  इस  प्रकार  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  राज्य  के  साथ

 भागेदारी  के  श्राघार  पर  राहट्रोय  शिक्षा  नोति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  काय्य  करना  पड़ता  है  परस्तु  यदि

 राज्य  इसे  कार्यान्वित  करने  में  विफल  नहीं  हैं  तो  सरकार  एक  मृक  दशक  बनकर  नहीं  रह

 सकती  ।  यह  राज्य  क्षिक्षा  नोति  नहीं  यह  कैन्द्रीय  शिक्षा  नीति  है  ।  यदि  कोई  राज्य  इस  नीति  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  आगे  न  आये  तो  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कैन्द्र  को  काय्येवाद्वी  १  रनो

 अनुसंघाव  और  परोक्षा  के  स्तर  में  गिरावट  और  उच्च  शिक्षा  पर  सम्पूर्ण  ध्यय  न  करने  के  लिए
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 विश्वविद्यालय  अनुदान  आ  पोज  की  आलोचना  की  गई  है  |  इसे  कार्यान्वित  किया  जाना

 प्राकक्लन  समिति  मी  यह  च!हती  है  कि  कर्मियों  कः  पता  लगाने  के  लिए  विश्वविद्यालय
 दान  आयोग  राक्षप  सरकार  के  विद्वविद्यालयों  ओर  अध्यापकों  से  बातचीत  जारी  रखे  ।

 प्राककलन  समिति  ने  मी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  संगठनात्मक  ढांचे  को  आलोचना

 को  है  |  यह  प्रत्येक  बिध्वविद्यालय  और  उनको  सभस्याओं  का  गहुन  अध्ययन  नहीं  कर  सकता  ।  इसका

 विस्तार  किया  जामा  चाहिए  शोर  इसके  कार्यकरण  को  व्यवस्थित  किया  जाना  चाहिए  ।  केन्द्रीय

 विद्यालय  को  अधिक  घन  देने  को  मी  अलोचना  की  गई  है  और  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  राज्यों  में

 स्थापित  विश्वविद्यालयों  को  पर्याप्त  घनराशि  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  श्रापके  माध्णम  से  माम्नोय  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  खाह॒ता  हूं  कि
 राज्यों  में  र'ज्य  सरकार  ओर  विश्वविद्य  लयों  को  अपना  दायित्व  निबाहना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों
 श्र  ठिदवव्द्यालयों  के  अपने  विकास  श्रधिकारी  हैं  ।  उन्हें  राज्य  में  विश्वविद्या्लयों  के  अधोन  कालेजों
 को  मी  दिक्षर  देनी  चाहिए  |  आज  मो  कुछ  ऐसे  विश्वन्द्यालय  अनुदान  अधिनियम  की  घारा  2
 ओर  12  (a)  का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  विशेष  रूप  से  उड़ोसा  में  आाज  मी  बहुत  से  ऐसे  निजो  कालेज
 श्लोर  मरकारी  क'लेज  हैं  जोकि  विह्वविद्यालय  धनुदान  आयोग  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों  का  लाभ  नहीं
 उठाते  ऐसा  उस  वास्तवत्रिकता  के  कारण  है  कि  उन्हें  विश्वविद्य/ःलय  अनुदान  आयोग
 की  धारा  2  ओर  12  के  अन्तर्गत  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि

 कष्य  में  पीछे  है  अण्ति  विद्वज्द्यालयों  उचित  अपना  द्वारा  के  प'स
 दन  पत्र  नटीं  मजे  गये  हैं  ।  उन  ०रिस्थि/्यों  के  अन्‍्तगंत  केवल  पर  आरोप  लगाने  से  कोई
 फायटा  नहीं  है  ।  दिए  जाने  वाले  अनुदानों  का  लाम  उठाने  कै  लिए  शाज्य  सरकारों
 ओर  विदव््द्यालयों  को  बड़े  पेमाने  पर  सामने  थाना  चाहिए  ।

 मैं  यह  रहना  चाहूंगा  कि  इस  संग  के  दोरान  हम  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  को  अलनुढानों
 को  मांगों  पर  चर्चा  नहीं  कर  सके  !  मह'दय  मैं  अ०के  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  कुछ
 लुओं  की  ओर  आकधित  करना  चाहूंगा  |  मैं  रनसे  मिलकर  पहले  ही  उन्हें  यह  बता  हूं  '  परन्तु
 अभी  तक  कोई  नही  की  गई  है  |  इस  बारे  में  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरकार  सांतदी
 पचत्रधीय  योजना  में  500  कालेजों  के  दर्ज  को  बढ़ाकर  उन्हें  स्वायतशासी  कालेज  बनाना  चाहती  है  ।
 मैं  यह  नहीं  जानता  कि  मारत  में  कितने  कालजों  के  दर्ज  को  बढ़ाकर  उन्हें  स्वायतदासी  कालेज  बनाया
 गया  अब  मार्च  1990  तक  सालवों  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  हो  इस  सन्दमं  में  मैंन  कुछ
 बातों  को  ओर  माननीय  मत्री  का  ध्यान  दिलाया  है  |  महोदय  उडीसा  में  उत्कल  विश्वविद्यालय  झोर
 सम्बलपुर  विदशबिद्यालय  ओर  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  सार  कालेजों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  स्वायतशासो
 कालेज  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  |  मैं  सरकार  से  यह  अ'ग्रह  करता  हूं  कि  उन  चार  कालेजों  के
 दर्ज  को  तुरन्त  ही  बढ़ाथा  जाना  चाहिए  |  यहां  मैं  यह  उल्लेख  करता  चाहूंगा  कि  बहरामप्रुर
 विद्याप्नय  के  अन्तगंत  कित्ली  भी  कालेज  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  स्वायतक्षासी  कालेज  बनाने  को
 रिश्  नहीं  को  अतः  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार  इस  ओर  कदम  उठाये  कि  बेरहामपुर  कै
 दासकोय  कालेजों  थोर  अन्य  प्राईवेट  जो  उस  विध्व  विद्यालय  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आते  का
 दर्जा  बढ़ाकर  स्वायत्तणास्ती  कालेजों  का  कर  दिया  जाये  ।  भूतपृव  मंत्रों  ने  मुश्े  श्राइवासन  दिया  था  कि
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 न  जय  ooo  उड़ोसा के गद्षम जिले में आस्का खंसदोय निर्वाचन क्षेत्र में एक शवोदय विद्यालय को कक  ४ को

 उड़ोसा  के  गद्षम  जिले  में  आस्का  खंसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  शवोदय  विद्यालय  को  स्थापना  को
 जायेगी  ।  इसे  शीघ्र  ही  स्थापित  किया  जाना

 वो०  एड०  कालेजों  के  बारे  में  मैं  यह्व  कहना  चाहता  हूं  कि  दो  बो०  एड०  जो  उत्कल

 ओर  सम्बलपुर  विश्वविद्यालय  के  अन्तगंत  आते  का  दर्जा  बढ़ाकर  उच्च  शिक्षा  संस्थाव  ओर  ब्वापक
 क्रध्यापक  शिक्षा  महाविद्यालय  कर  दिया  गया  मैं  ध्यान  दिलावा  चाहता  हूं  कि  बेरहामपुर
 विश्वालय  के  अम्तगंत  एड  भो  महाविद्यालय  का  उतना  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  गया  उस  काम
 के  क्षी्र  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  उसकी  बात  यह  है  कि  कुछ  विद्वर्विद्यालय  विभिन्‍न  कारणों  से
 नई  छिक्षा  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  भागे  नहों  आते  कुछ  राज्य  भो  इस  काम  के  लिए  आगे
 नहीं  आते  है  |  में  केवल  कुछ  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ,  संशघद  मानन  य  मानव  संधोषन  और
 विकास  मत्री  का  ध्यान  इन  खाधियां  की  मोर  दिलाते  है  ओर  उनसे  अनुरोध  करते  है  कि  उन्हें  शसद
 सदस्यों  के साथ  विचार-विमष्ठे  के  पश्चात्‌  दूर  किया  जाना  चाहिए  |  उन्हें  सारी  बातें  राज्यों  पर  ही
 नहीं  छोड़  देनो  चाहिए  ओर  राज्यों  पर  नयी  शिक्षा  नीति  लागू  करने  के  लिए  निर्भर  +ही  रहना
 यदि  ऐसी  ध्यिति  रही  तो  केन्द्रीय  सरकार  नई  शिक्षा  नोत  लागू  नहीं  कर  पायेगी  ।  नई  शिक्षा  नीति
 को  लागू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  सप्तद  सदस्यों  को  विश्वास  में  लेना  चाहिए  ओर  लागू  करते
 क्षो  प्रक्रिया  में  आई  कमियों  की  तरफ  उनका  छपान  दिलाना  चाहिए  ओर  सुझाव  दने  चाहिए  कि  नोति
 को  कंसे  बेहतर  तरीके  से  लागू  किया  जा  सकता  है  ,  इन  परिस्थितियों  भे  मैं  से  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  बेरहामपुर  विश्वविद्यालय  के  अन्तगंत  आने  वाले  बोौ०एड०  महाविद्यालय  का  दर्जा  बढ़ाया  बायें  |

 5.44

 महोदय  पीठासीत  हुए  ]

 मैं  इस  बारे  में  एक  और  बात  कहना  चाहूंगा  ऐसा  बिहार  ओर  उड़ीसा  में  हो  नहीं  मैं
 बिमिन्न  राज्यों  के  बारे  में  बात  कर  रहा  हूं  बिहार  ओर  उड़ीसा  राज्यों  मे कालेज  पिछले  नड़ीं  सालों
 से  स्थापित  है  और  चल  रहे  हैं  ।  लेरिन  उन्हें  स्थायी  सबदता  ओर  स्थायी  मान्यता  अभी  नड़ीं  मिली

 इन  महाविद्यालयों  को  केवल  अस्थायी  संब्रद्धता  हो  मिली  इसोलिए  इन  कालेजों  को
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  से  अनुदान  नहीं  मिलता  इसलिए  सरकार  को  ऐसे  कदम  उठाने  चाहिए
 और  यदि  जरूरी  तो  विश्वविद्यालय  धनुदान  आयोग  अधिनियम  मे  इस  तरह  श्वै  संश्ोधव  किया
 जाये  कि  महविद्यालयों  क्रो  अस्थाथी  सहमति  पर  सबद्बता  केवल  तीन  वर्षों  के  लिए  दी  अथवा

 इसके  परच।त्‌  या  तो  सहमति  संबद्गवता  का  वापिस  ले  लिणा  जाना  चाहिए  या  किर  स्थायी  सहमति
 धथबा  संबह्वता  दी  जानी  चाहिए।अनतिम  ओर  अस्थावी  संबद्धता  केवल  तीन  वर्षों  के  लिए  होनी
 बाहिए  उस  से  अधिक  नहों  और  उसके  बाद  स्थायी  संबद्धना  जायो  चाहिए  जिससे  कि  इन
 विद्यालयों  को  मी  विश्विद्यालथों  अनुदान  आयोग  का  अनुदान  मिल  सके  ।

 कूमारो  ममता  बनर्जो  :  शिक्षा  आज  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विपय

 भारत  एक  अनोखा  देश  है  जिसमें  विभिन्‍न  माषाओं  और  जीवन  शैलियों  के  लोग
 कि  के  अन्तगंत  रह  रहे  हैं  और  इस  दरह  विभिन्‍न  सं  कृतियों  को  संजोय  हुए  अनेकता

 शुरूआत  हमारे  यहां  से  ही  हुई  है  ।  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  में  अपने

 प्रधानमंत्री  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  जिसने  असम  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने
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 के  लिए  सही  कदम  उठाया  में  अपने  मानव  संसाधन  मंत्रालय  को
 भी  बधाई  देना  चाहती

 साथ  ही  मैं  वधाई  देना  चाहती  हूं  गृह  राज्य  मत्री  श्री  संतोष
 मोहन  देव  को  क्योंकि  जब  वह  मंत्री  नहीं

 तब  भी  उन्होंने  कछार  जिले  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  किये  जाने  क  |
 बार-बार  मांग  की

 ।  हालांकि  प्रधानमंत्री  अन्तिम  निर्णयक  सब  अन्तिम  निर्णय  का  अधिकार  सरकार  का  है  फिर  भी

 श्री  इन  देव  की  लगातार  कोशिशों  के  कारण  ही  सरकार  ने  कछार  के  लोगों  की  मांग  पूरी  की

 इहीं  जानती  कि  आज  असमगण  परिषद्‌  के  मेरे  मित्र  विधेयक  के  विरोध  में  सदन  से  उठकर

 बाहर  क्यों  चले  गये  ।  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  के  स्थान  चयन  की  लेकर  आम  सहमति  नहीं

 कुछ  मतभेद  थे  ।  लेकिन  म॑  समझरलतती  हूं  कि  मात्र  स्थान  चयन  के  कारण  कोई  राजनेतिक  दल  राज्य  की

 दि  झा  को  अनदेखा  नहों  कर  सकता  ।  म॑  समझती  हूं  कि  यह  उनका  राजनंतिक  बोध्यमत  था  ।  वे  इस

 लिए  उठकर  बाहर  चले  गये  क्‍योंकि  वे  जानते  थे  कि  वे  असम  के  लोगों  की  मांगे  पूरी  नहीं  कर  पायेंगे  ।
 लोग  जान  जाएंगे  कि  उन्होंत  सही  किया  है  या  गलत  ।  मे  समझती  असम  गण  परिषद  के

 के  विरोघ  में  बहिगमन  करके  भारी  मूल  की  उन्हें  कम  से  कम  शिक्षा  का  तो

 सम्मान  करना  आज  हम  सुविधाय  देन  का  प्रयत्न  कर  गहे  हम  ज्यादा
 विधालयों  की  स्थापना  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  में  नही  जानती  कि  वह  क्‍यों  उठकर  बाहर  चले

 गये  |  में  जानती  ह  कि  असम  गण  परिषद  के  सदस्य  कई  बार  ऐसा  प्रदर्शित  करते  हैं  कि  प्रगतिशोल
 उनका  प्रगतिशील  रवेया  कहां  है  ?  वे  इसलिए  उठकर  बाहर  चले  गये  क्योंकि  यह

 विश्वविद्यालय  कछार  में  स्थापित  होने  जा  रहा  है  ।  वहां  उनका  दल  शासक  दल है  उन्हें

 लोगों  ने  वि

 झद्स  कदम

 का  स्वागत  करना  चाहिए  ।  उन्हें  अल्पसंख्यकों  का  स्वागत  करना  चाहिए  ।  हमारे  संविघान  के  अनुसार
 हमारे  दल  के  घोषणा-पत्र  के  अनुसार  कांग्रंस  हमेशा  अल्पसंस्थकों  और  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को
 संरक्षण  देती  आई  है  ।  इस  अप्तम  गण  जिनका  दल  असम  में  शासक  दल  को  अल्पसंख्यकों
 को  संरक्षण  देना  लेकिन  अल्पसंख्यकों  को  संरक्षण  देने  की  बजाये  वे  सदन  से  बाहर  चले  गये

 कि  वे  बाहर  क्यों  चले  गये  हैं  ।  उन्होंने  कहा  आप  असम  में  विश्वविद्यालय
 करने  जा  रहे  हैं  तो  एक  डिविजन  होगा  डिविजन  बनाने  वाले  कौन  होते

 क्रसी  राज्य  को  विभाजित  करने  नहीं  lei  लेकिन  इन  लोगों  ने  अल्पसंख्यकों  के
 आंदोलन  शुरू  नन्‍्होंने  अल्पसख्यक  समुदाय  के  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  और

 उन्होंने  बुरी  तरह  प'टा  और  उन्होंने  उन्हें  मार  दिया  ।  मैं  समझती  हूं  कि असमगण  परिषद  के  लोगों
 ने  वास्तव  में  गलती  की  है  यह  उनके  लिए  शर्म  की  बात  6

 |  दिनेश  गोस्वामी  का  सम्मान  करती  मैंने  उन्हें  इस  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्म  किये
 जाने  से  पूर्व  बता  दिया  था  कि  दिनेश  जी  आप  विधेयक  का  विरोध  मत  कीजिए  क्ष्योंकि  अल्पसख्यक
 संरक्षण  चाहते  वे  शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  आप  इस  पूरी  चीज  का  विरोध  क्‍यों  कर  रहें

 उन्होंने  कहा  था  कि  वह  इस  पर  नहीं  बोलगे  लेकिन  मैं  नहीं  जानती  कि  उन्होंने  बहिगमन  क्‍यों  किया

 असम  में  1948  में  सरकार  ने  गुवाहाटी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  1965  में
 गकार  ने  डिब्र  गढ़  विश्वद्यालय  की  स्थापना  की  थी  और  अब  सरकार  असम  के  उत्तरी  भाग  में

 आई०  आई*  टी०  की  स्थाप  1  रही  मैं  नहीं  जानती  कि  इन  लोगों  के  साथ  भेद-भाव
 क्‍यों  बरता  जा  रहा  लेकिन  मैं  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  बहिंगमन  करने  की
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 राजनंतिक  शक्तियां  देने  की

 यह  केवल  आज  की  मांग  नहीं  यह  असम  की  ज्वलंत  समस्या  रही  है  ।  1960  में  तकालीन

 देनी  चाहिए  ।

 दर  शास्त्री  का  यह  प्रस्ताव  1970  में  यह  कोठारी  आयोग  की  सिफारिश
 1972  में  यह  पंत  समिति  का  प्रस्ताव  था  ।  अब  1985  में  प्रधानमंत्री  ने  इसकी  सार्वजनिक  रूप

 से  घोषणा  की  ।  तब  असमगण  परिषद  असम  में  एक  की  स्थापना  करने  के  लिए  सहमत
 हो  गई  थी  ।  लेकिन  मझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  वह  कछार के  पक्ष  में  क्‍यों  नहीं  है  ।

 मैं  सरकार  की  पहल  का  स्वागत  करती  हूं  और  विशेषकर  श्री  संतोष  मोहन  देव  को  मैं  बधाई
 देती  हं  कि  उन्होंने  यह  लक्ष्य  प्राप्त  किया  और  असम  के  लोगों  की  माँग  पूरी  की  ।  मैं  कई  बार  कछार
 जिले  गई  हूं  !  यह  स्थानीय  लोनों  की  मांग  है  ?  यह  महिलाओं  युवाओं  ओर  छात्रों  की  मांग

 हैं  ।  सरकार  ने  उनकी  मांग  पूरी  कर  दी  है  ।  और  इसीलिए  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 श्री  समर  ब्रह्म  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता
 असा  कि  कई  अन्य  यों  ने  कहा  है  असम  बहुमाषी  राज्य  कछार  को  भौगोलिक  और  स्पलाकृति

 ऐसी  है  कि  यह  करनियांगलोंग  और  उत्तरी  कछार  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  द्वारा  ब्रह्मपत्र  घाटी  से  कटा  हुआ
 5५  yy  डां  परिवहन  और  संचार  की  कठिनाई  इसके  कछार  में  ज्यादातर  बंगाली  भाषी
 लोगों  रहते  हैं  ।  असमी  असम  की  राज  भाषा  है  ,  तथापि  कछार  में  बंगाली  माषा  को

 भाषा  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  हैं  '  यह  विश्वविद्यालय  निश्चित  रूप  से  कछार  के  लोगों  की
 लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  मांग  को  पूरा  करेगा  और  वहां  शिक्षा  के  वातावरण  को  बढ़ावा  देने  में

 सहायक
 यदि  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  असम  विश्वविद्यालय  को  सि  में  स्थापित

 करने  के  निर्णय  पर  मतैक्‍्य  हो  जाता  तो  यह  बेहतर  होता  ।  इससे  जो  असंतोष  और  विवाद  ऊमरा  है

 उससे  बचा  जा  सकता  था  ।  उस  स्थिति  में  मैं  समझता  हूं
 कि  असम  गण-परिषद  के  सदस्यों  ने  भी

 बहिंगमन  न  किया  होता  ।

 यद्यपि  इससे  अभी  विवाद  उत्पन्न  हो  रहा  है  तथापि  मैं  महसूस  करता  हूं  कि
 विद्यालय  की  कछार  जिले  के  सिलचर  में  स्थापना  लेने  से  भविष्य  में  होने  क्रिय  घटनाओं  से

 बचने  में  सहायक  मिलेगी  ।  माषा  एक  बहत  ही  नाजक  मसला  है  और  असम  जंसे  बहुभाषी  राज्य  में
 तो  यह  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  और  भी  ज्यादा  नाजुक  है  ।

 भाषा  अनेक  दंगों  रक्‍्तपात  और  अच्छे  मेल  ओर  अखंडता  में  बाघ  डालने  का  कारण

 रही  मेरा  विचार  है  कि  सिलचर  में  इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  से  निश्चय  ही  अनेक  ऐसी

 घटनाएं  नहीं  हो  पाएगी  जो  माषा  के  आधार  पर  उत्पन्न  होंगी  ।

 मैं  इस  विश्वविद्यालय  की  जहां  पर  स्थापना  को  जा  रही  है  इसके  औचित्य  को  समझता

 क्योंकि  यद्यपि  मैं  ब्रह्मपुत्र  घाटी  का  हूं  ।  लेकिन  मैं  उस  क्षेत्र  की  गे  र-असमिया  भावी  जनता  से  हूं  ।  जो

 विश्वविद्यालय  असम  की  ब्रह्मपृत्र  घा  टी  में  स्थाप्ति  व  हां  शिक्षा  का  माध्यम  असमिया  है  ।  जब

 असमिया  भाषा को  इन  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षः  के  माध्यम  के  तौर  पर  आरम्म  किया  गया  तो  हम
 जिनका  संबंध  गैर-असमिया  माषी  समूह  से  चाहते  थे  कि  अंग्रं  जी  को  शिक्षा  के  माध्यम  के  रुप  में
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 ———  जप  _  तर
 जारी  रखा  जाए  ।  जन  जातीय  लोग  विद्येषकर  बोडो  जनता  को  बूैंग्रंजी  भाषा  को  शिक्षा  का  माध्यम
 बनाए  रखने  के  लिए  न्यायालय  की  सहायता  लेनी  पड़ी  ।

 ह

 सिलचर  में  स्थापित  होने  वाले  इस  असम  विश्वविद्यालय  के  साथ-साथ  मैं  समझता  हं  कि

 और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  होना  चाहिए  जो  ब्रह्मपुत्र  घाटी  की  गे्‌र-असमिया  भाषी  जनता  की
 इयकता  को  पूरा  करें  ।  १:  मैं  एक  सरकार  से  ओर  गृह  राज्यमंत्री  श्री  संतोष  मोहन  देव  से  निवेदन
 करता  जिनका  संबंध  असम  से  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  एक  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालय  देने  के  लिए  मनवायें  विशेषकर  गेर-असम्रिया  भाषी  जनता  की  जरूरतें  पूरा  करने  के
 लिए  |

 इस  विधेयक  का  समथथंन  करते  एक  और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्वीकृति  मिलने  तक
 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  कि  बोडो  की  बाहुलय  वाले  स्थान  कोकराशझ्ना  र  क्षेत्र  में  एक
 कंपस  का  निर्माण  करें  ।  बोडो  और  असमिया  न  बोलने  वाली  जनता  उन  विश्वविद्यालयी  से  छ
 पाना  चाहते  हैं  जहां  शिक्षा  का  माध्यम  असमिया  न्यायालय  की  सुरक्षा  में  हम  जन  जाती  क्षेत्रों  में
 स्थपित  कॉलिजों  में  अंग्र  जी  भाषा  को  शिक्षा  के  माध्यम  के  तौर  पर  प्रयोग  करते  हैं  ।

 अतः  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  असम  में  एक  और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय
 की  स्वीकृति  मिलने  से  पूर्व  इसके  स्थान  पर  कोकराझार  में  एक  कैंपस  की  स्थापना  पर  विचार
 इन  शाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  मष्षण  समाप्त  करता ध्य्‌

 श्रो  सुदशन  दास  :  उपाध्यक्ष  मैं  असम  विश्वविद्यालय  विधेयक  1989
 का  समथन  करता  हू  ।

 इस  विधेयक  में  बराक  घाटी  के  कछार  में  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  की  मांग  की  गयी
 मैं  आपकी  ओर  से  और  बारक  घाटो  की  जनता  की  ओर  अपने  माननीय  प्रघान  मंत्री  को

 हमें  यह  विश्वविद्यालय  देने  के  लिए  घन्यवाद  देता  बारक  घाटी  के  अधष्य 8  श्  जी  -3
 े  »  विद्य

 उनके  सरक्षक  कई  वर्षों  तक  इकट्ठं  लड़ाई  लड़ते  रहे  हैं  ।  यह  शांतिपूर्ण  तथा  लोकतांत्रिक  लडाई
 क्रम  से  कम  हारे  यहां  विश्वविद्यालय  है  ।  मैं  श्री  शिवशकर  जी  और  श्री  शाही

 जी  को  भी  बाराक
 घाटी  को  विश्वविद्यालय  देने  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 यह  भावुकतापूर्ण  मुद्दा  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  तो  शिक्षा  सम्बन्धी  मुद्दा  ऐसा  नहीं  है
 कि  बारक  घाटी  जीत  गई  है  और  ब्रह्मपुत्र  हार  गई  इसका  अर्थ  यह  है  कि  असम  जीत  गया
 लोकतन्‍्त्र  की  जीत  हुई  है  और  अहिसा  की  जीत  हुई  है  ।  स्वतन्त्रता  से  पूर्व  जब  विश्वविध्वालय  का
 विचार  प्रस्तुत  किया  गया  था  तो  असम वे  दो  प्रमुख  केन्द्र--सिलहट  अब  बंगलादेश  में  और

 गुवाहाटी  स्थान  के  लिए  दावेदार  थे  ।  इसके  तुरन्त  पश्चात्‌  देश  का  विभाजन  हुआ  और  सिलहट  का
 अधिकतर  भाग  देश  से  अलग  हो  गया  और  गुवाहाटी  एकमात्र  विकल्प  रह  गुवाहाटी  में

 ठे ध्
 छः ३

 बढ्वविद्या लय  स्थापित  हुआ  ।  तत्पश्चात्‌  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  दो  और  विश्वविद्यालय
 दूसरा  जोरहाट  में  स्थापित  किए  दक्षिण  असम  में  विश्व ३  वद्यालय  की

 अत्यधिक  आवश्यकता  थी  और  बहुत  समय  से  इस,क्षेत्र  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना
 निश्चित थी

 '  बारक  घाटी  की  जनता  की  ओर  से  1960  के  पहले  दशक  में  मांग  की  गई  क्योंकि
 घाटी  के  विद्याथियों  के  साथ  बुरा  व्यवहार  हो  रहा  था  और  इन  पर  हमला  किया  जा
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 रहा  था  और  असम के  दो  वर्तमान  विश्वविध्वालयों  में  किसी  प्रकार  के  स्वस्थ  (  शैक्षिक

 घीरे-धीरे
 रच वरण  का  अमाव  था  |  इयरै  अतिरिश्त  गुवाहाटी  और  डिब्र  गढ़  में  यह  दो  विश्वविद्यालय  घीरे-ः

 समिया  शिक्षा  माध्यम  अपना  रहे  हैं  जिससे  असम  में  भाषाई  अल्पम्रंर्यकों  कै  लिए  समस्याएਂ  उत्पन्न
 हो  रही  हैं  ।  सब  से  अच्छी  शिक्षा  तब  दी  जा  सकती  है  जब  यह  ऐसे  माध्यम  से  की  जाए  जो  सीखने
 वाले  को  मवतः  आ  जाए  ।  दो  घाटियों  में  शिक्षा  के  माध्यम  की  समस्या  भी  हैं  ब्रह्मपत्र  धाटी  में
 असमिया  भाषी  जनता  की  अधिकता  है  ।  कछार  और  करीश्गंज  में  वारक  घाटी  में  सरकारी  भाषा
 के  रूप  में  बंगला  उन  ]।  विद्यार्थ्यों  की  दुःखद  हत्या  के  परिणाम  स्वरूप  लाग  जो  1962  में
 असमिया  भाषा  को  थौंपने  का  विरोघ  कर  रहे  थे  जिसे  आम  तौर  से  शास्त्री  सूत्र  कहते

 कितु  जब  असमगण  यर्षिद्‌  सरकार  सत्ता  में  आई  फिर  भी  रवेया  नहीं  उन्होंने  1986
 में  अधिसूचना  जारी  करके  माध्यमिक  गतर  पर  अक्षमिया  भाषा  को  पुनः  अनिवायें  बनाने  का  प्रयास
 किया  ।  फिर  उन्हें  बारक  घाटी  की  जनता  के  भारी  विरोघ  के  पश्चात्‌  इसे  वापस  लेना  पड़ा  जिसमें
 करीमगंज  के  दो  विद्यार्थियों  को  हत्या  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  इन्दिरा  जी  ने  हमें  आइवासन
 दिया  था  कि  बारक  घाटी  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  पर  विचार  किया  जाना
 ओर  एंसे  ही  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कई  बार  हमें  आश्वासन  दिया  कितु  बारक  घाटी  के
 लोग  इस  बात  से  परेशान  हो  गए  कि  वर्तमान  राज्य  सरकार  ने  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  यह  व्श्विविद्यालय
 स्थापित  करने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  |  हमने  मांग  भी  की  और  हम  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी
 मांग  के  औचित्य  को  समझा  कितु  राज्य  सरकार  इसको  छोड़  कर  दारक  घाटी  से  ओर  कहीं
 जाना  चाहती  थी  ।  उनका  विचार  था  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  असम  में  थत  होना  था  यह
 राज्य  में  कहीं  पर  भी  हो  सकता  है  हम  यह  नहीं  समझ  सके  कि  वे  किस  तक॑  के  आधार  पर  असम

 के  अन्दर  कितु  बारक  घाटी  के  बाहर  इसे  स्थापित  करना  चाहते  क्‍या  इसका  यह्

 कि  उनके  विचार  से  बारक  घाटी  असम  के  बाहर  है  ?  बारक  घाटी  के  कम  लोग  संगठित  तथा  समद्ध
 णाली  में  विश्वास  रखते  हैं  और  एसे  उपक्षेत्रीयवाद  पर  विश्वास  नहीं  करते  जिसका  समर्थन  वर्तमान

 सरकार  कर  रही  है  ।
 इस  सभा  >'  प्रःस्थापित  विधेयक  में  मांग  की  गई  है  कि  कंन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बारक  घाटी

 क॑  कछार  जिले  में  स्थापित  किया  जाए  और  आशा  है  कि  राज्य  में  इसका  विरोध  करने  वाले वे  समी
 लोग  अपना  विरोध  त्याग  कर  पूवात्तर  में  एक  नया  कन्द्रीय  विश्वबिधालय  सथ  पित  करने  का  समथथंन
 करेंगे  जो  अखंडता  और  प्रगति  का  कन्द्र  होगा  ।

 माननीय  शिक्षा  मंत्री  से  निविदन  करू  गा  कि  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  एक  और अंत  *

 विद्यालय  की  मंजूरी
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  एल०पी०  शाही  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  को
 सुन  रहा  हूं  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  जब  मैं  विचार-विम  7  के  +लए  विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहा
 था  तो  कुछ  माननीय  सदस्य  सदन  से  उठ  कर  चले  गए  ।  फिर  भी  वे  यह  बात  व्यक्त  नहीं  कर  पाए

 कि  वे  क्यों उठ  कर  बाहर  जा
 रहे  थे

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  गई  टिप्पणियां  विक्षार्थी  तथा  अस्थाई  मास्यता
 प्रदांन  और  बोडो  क्षेत्र  के  कोकराझार  अथवा  अमय्य  क्षेत्रों  की आवश्यकताएं  पूरी  करने  की

 शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  है  ।
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 जहां  तक  की  शक्तियों  का  संबंध  विधेयक  अन्य  केंद्रीय  विश्वविद्यालय  की  पद्धति

 जहां  तक  विद्यार्थी  परिषद्‌  का  सम्बंध  यही  उपबंध  विश्वमारती  विश्वविद्यालय  में  भी  हैं
 और  पांडीच ेरी  ब्रिश्वविद्यालय  में  भी  ।  ऐसा  इसलिए  किया  जा  रहा  है  ताकि  जब  विधेयक  अधिनियम

 बने  तो  विश्वविशालय  काम  करना  आरम्म  कर  दे  और  इसमें  कुछ  जंसा  कि
 माननीय  सदस्प  जानते  हैं  कि  विश्व  वि.्चालय  अपनी  इच्छा  अपने  अनूमव  के  आधार  विधि
 में  सशोघन  कर  सकते  यदि  विश्वविद्यालय  के  अधरष्वरी  बाद  मे  यह  विचार  करते  हैं  कि
 विद्यार्थी  परिषद्‌  करा  चुनाव  किया  जाना  तो  को  इसको  सिफारिश  करना  उनकी

 जहां  तक  '  विजिटरਂ  की  शक्तियों  का  सम्बन्ध  विधेयक  में  कोई  नई  बात  नहीं  कही  गई
 द्रीय  विश्वविद्यालयों  की  पद्धति  पर  ही  सामान्य  व्यवहार  में  हम  देखते  हैं

 सी  पक्ष  के  साथ  कोई  समझौता  या  कोई  ठेका  करते  हैं  तो  उसमें  यह
 कि  यदि  कोई  विवाद  होगा  तो  विधेयक  में  इसकी  व्यवस्था  करनी  अन्यथा  यह

 विजिटरਂ  को  भी  कुछ  शक्ति  दी  जानी  वह  देनिक  कार्यों  में  हस्त#प  नहीं  करता  ।
 में  ठीक  प्रकार  से  काम  चल  रहा  है  तो  को  हस्तक्षेप  करने  का  अवसर

 ही  नहीं  मिलेगा  और  वह  स्वयं  हस्तक्षेप  नहीं  यदि  मतभद  हो  कंवल  उस  *  शथति  में  वह

 हस्तक्षेप  करता  है  '  यह  व्यावहारिक  पहलू  मध्य  असम  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  वर्ष  1948  में  गवाहाटी  विश्वविधालय  की  स्थापना  की  1965  में  डिब्र  गढ़  विश्व
 विध्वालय  बना  ।  तत्पश्चात्‌  वर्ष  1969  में  जोरहाट  में  एक  कृषि  विश्वविधालय  की  स्थापना  हुई  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  हम  असम  में  एक  केन्द्रीय  मारतीय  प्रौद्योगिकी  सस्थान  स्थापित  कर  रहे  हैं  और  असम
 सरकार  ने  नोगांव  में  इसकी  स्थापना  का  सुझाव  दिया  है  ।  भारतीय  प्रोद्योगिकी  आई०
 का  महत्व  विश्वविद्यालय  से  मी  अधिक  इस  समय  देश  में  पांच  आई०  आई०  टी०  हैं  और  छठे
 की  स्थापना  नौगांव  में  ब्रह्मपुत्र  घाटी  मे  होने  वाली  स्थान  के  लिए  सुझाव  राज्य  सरकार  को

 देना  था  ।  इसमें  हम  कहीं  नहीं  आते  ।  हमने  उनसे  परामर्श  उन्होंने  नौगांव  में  कुछ  ममि
 प्रदान  की  हैं  ।  हमने  इस  वर्ष  के  बजट  में  घन  का  प्रावधान  किया  है  और  अगले  वर्ष  के  बजट  में  भी
 हम  अधिक  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  तथा  सभी  बुनियादी  जुटाने  के  लिए  प्रावधान  कर  र

 हे  ।  एक  सोसायटी  का  पंजीकरण  किया  गया  श्री  आर०  सी०  मेहरोत्रा  इसके  सचिव  हैं
 असम  के  राज्यपाल  इसके  चेयरमंन  हैं  '  इस  सोसायटी  ने  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  एक  आई०आई०ढी०  की
 स्थापना  के  लिए  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 देश  के  किसी  भाग  की  उपेक्षा  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  वास्तव  में  विश्वविश्षालय  का

 यह  प्रष्न  वर्ष  1972  से  ही  1972  में  असम  सरकार  ने  लिखा  कि  वे  बारक
 घार्ट

 विज्वविशालय  की  स्थापना  करना  चाहते  हैं  ।  तत्पश्चात  मामना  ऐसे  ही  चलता  वर्ष  1982-83  2-83
 में  बरक  घाटी  में  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  की  मांग  की  गई  ।  तत्पशचात  1985  में  असम
 खरकार  ने  हमें  क्रि  उन्होंने  एक  विश्वविद्यालय  खोलने  का  निश्चय  कर  लिया  है  किन्तु  चूकि

 “  के  किसी  का  रणवश  विश्वविद्यालत  की  स्थापना  नहीं  इसलिए  के

 में  एक  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  रखा  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  कछार  जिला
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 25  1911  असम  विदकविद्यालय  विधेयक

 भी  असम  का  एक  भाग  विधेयक  के  अनुसार  केवल  चार  जिले  इस  विश्वविश्ञालय  से  संबद्ध
 यदि  असम  के  अन्य  भागों  में  स्थित  अन्य  कालेज  केंद्रीय  विश्वविद्यालय  से  सबद्ध  होना  चाहते  हो
 और  मेरे  विचार  में  यदि  सम्बन्धित  विष्वविद्यलय  को  कोई  आपत्ति  न  हो  तो  इनकी  सख्या  बढ़ाई
 जा  सकती  है  ।  ये  चार  जिले  हैं  कछार  उत्तरी  कारबी  अगरलॉग  और  मेरे  विचार
 में  विष्वविधालय  की  स्थान  के  बारे  में  कोई  विशेष  विरोध  नहीं  है  ।
 5.43  म्र०प्‌०

 महोदय  पीठासीन

 हम  नई  छिक्षा  नीति  लागू  करना  चाहते  हैं  ओर  उसके  अनुसार  लचीले  पाठ्यक्रम  तैयार
 गेंगे  ।  अंतविमागीय  अनुमंघान  ओर  अध्ययन  आधुनिक  उपस्कर  एवं  संचार  प्रौद्योगिक  तथा

 कम्प्यूटरों  क  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना  है  तथा  हमें  विश्वविद्यालय  के  लिए  एक  अच्छी  लायब्ररी  एवं
 आसूचना  तंत्र  का  प्रबन्ध  करना  जब  यह  विश्वविद्यालय  अध्तित्त  में  आएगा  ओर  पूरी  तरह
 काम  करना  शुरू  कर  देगा  तो  अन्य  विश्वविद्यालयों  को  मी  इससे  लाभ  होगा  ।

 कालेज  भी  इस  विध्वविशालय  से  सम्बद्ध  हो  सकते  अतः  मेरे  विचार  में  इसक
 अलावा  कोई  बात  उत्तर  देने  लायक  नहीं  रहती  ।

 डिब्र  गढ  निव  चन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  सदस्य  ने  एक  सुझाव  दिया  यह  एक

 विख्यात  व्यक्ति  की  प्रतिमा  लगाने  के  सम्बन्ध  में  संस्कृति  विभाग  कं  एक  अनुसार  हम  किसी

 राष्ट्रीय  नेता  स्वतन्त्रता  सेनानी  अथवा  महान  नेता  की  प्रतिमा  स्थापित  करने  का  यदि  कोई  प्र  ताव

 हो  तो  उस  का  समर्थन  करते  यदि  एंसा  कोई  प्रश्ताव  सामने  आता  है  ओर  स्थानीय  ब्यक्ति

 संसाधन  जटाने  के  लिए  तैयार  हों  तो  हम  उसका  समर्थन  करेंगे  ।  कितु  यह  विश्वविद्यालय  अधिनियम

 का  एक  भाग  नहीं

 जहां  तक  स्थायी  अथवा  अस्थायी  सम्बद्धता  का  न  कुछ  राज्य  सरकारें  कालेजों  को

 अस्थायी  सम्बद्धता  प्रदान  करने  की  गलती  करती  अम्थायी  सम्बद्धता  का  क्‍या  अर्थ  है  ?  इसका

 अर्थ  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  की  नजर  में  वह  संस्थान  विशेष  पूरी  तरह  नहीं  है  इसलिए
 है  उन्हें  अस्थायी  सम्बद्धता  दे  रहे  जब  स्वयं  राज्य  अस्थायी  सम्बद्धता  दे  रहे  हैं  तो  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  उसके  विकास  के  लिए  धन  किस  प्रकार  दे  सकता  ?  अतः  स्वयं  राज्य  द्वारा
 रक  उपाय  किये  जाने  होंगे  ।  राज्यों  को  अस्थाई  सम्बद्धता  नहीं  देनी  यदि  बे  स  न्तुष्ट  हैं  तो

 उन्हें  सम्बद्धता  दे  देनी  चाहिए  ।  तब  बे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  समक्ष  विकास  अनुदान
 अथवा  उनके  नियमों  के  अधीन  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अंतर्गत  अनुदानों  की  मांग  करं  सकते  हु

 यह  निश्चित  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  मुद्दा  है  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आंयोग  का

 नहीं  ।
 त  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  को  सभी  की  स्वीकृति  हेतु  प्रस्तुत  करता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 असम  राज्य  में  अध्यापन  और  सहबद्धकारी  विश्वविद्यालय  कीं  और

 उसकाਂ  निगमन  करने  के  लिए  तंथा  उससे  संबंधित  उसके  आनुषषगिक  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाले  राज्य  समा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 और  चल  च  हुआ  1
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  :

 खंड  2  विधेयक  का  भंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 अध्क्षय  महोदय  श्री  स्द  दा  गोस्वामी  न
 अनुपस्थित  ।

 श्री  भद्र  श्वर  तांती  ---
 अनुपस्थित  ।

 श्री  मुहिराम  सेकिया  व
 अनुपस्थित  ।

 प्रो०  पराग  चालिहा  न+  अनुपस्थित  ।
 श्री  सफुद्दीन  अहमद  —

 अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3  से  5  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  रवीकृत  हुआ
 खड  3  से  5  में  जोड़  |दए  गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खंड  6  पर  चर्चा

 प्री  दिनेश  गोस्वामी  जन
 अनुपस्थित  ।

 श्री  भद्र  शवर  तांती  _  अनुपस्थित  ।
 श्री  मुहिराम  संकिया  न्‍  अनुपस्थित  ।

 श्री  प्रो०  पराग  चालिहा  न  ”

 श्री  सफुद्दीन  अहमद  न+  अनुपस्थित  ।

 खंड  7  से  शंड  45  तक  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  ।

 प्रषन  यह  है  ।

 खंड  6  से  खंड  45  विधेयक  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  6  से  खंड  45  विधयक  में  जोड़  दिए  गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अनुसूचो  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 «

 कि  खंड  1  अधिनियमव  सूत्र  और  बिधेयक का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए
 ज़ाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 25  1911  ज्लोक  लेखा  समिति  के  समापति  की  नियुक्तिति  के
 बारे  में  अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणियां

 खब्ह  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए
 झो  एल०  पो०  ज्ञाही

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भ्कि  विधेयक  पारित  किया  जाए  ad

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 स>ममममम>>+भम  लोक लेखा समिति के

 5.48

 लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  की  नियुक्ति
 के  बारे  में  अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणियां

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मैं  कुछ  टिप्पणी  करना  चाहता  मुझे  खेद  है  कि
 मे  टिप्पणियां  लम्बी  हैं  |

 8  मई  1989  को  लोकसभा  समाचार  भाग-दो  में  की  गई  इस  घोषणा  के  पश्चात्‌  कि  श्री हे
 पी०  कुलनदईवेलु  को  वर्ष  1989-90  के  लिए  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति  नियुक्त  किया  गया

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  9  1989  को  लोक  लेखा  सभिति  के  समापति  की  नियुक्ति  का  प्रश्न
 उठाया  गया  था  ।  इस  मामले  में  श्री  मधु  दण्डते  न  उसी  दिन  (9  पत्र  लिखा  जिसभ  उन्होंने  सभा
 में  विपक्ष  के  दलों  अथवा  ग्रूपों  की  संख्या  के  आघार  पर  विपक्ष  के  किसी  सदस्य  को  लोक  लेखा
 समिति  का  समापति  नियुक्त  करने  की  परम्परा  की  ओर  मेरा  ध्यान  आकर्षित  किया  ।  उनके  अनुसार
 स्पष्ट  रूप  से  जनता  दल  के  श्री  जयपाल  रेड्डी  का  चयन  किया  जाना  बाहिए  था  ।

 जैसा  कि  सदस्य  जानते  लोकसमा  के  प्रक्रिया  एवं  कार्य  संच  लन  नियमों  के  नियम  258  के

 अनुसार  किसी  समिति  के  समापति  की  नियुक्ति  अध्यक्ष  द्वारा  समिति  के  सदस्णें  में  से  की  जाती  है
 और  यदि  उपाध्यक्ष  समिति  का  सदस्य  हो  तो  उन्हें  समिति  समापति  नियुक्त  किया  इस
 संबंध  में  अध्यक्ष  को  ध्यापक  शक्तियां  प्राप्त  हैं  और  उन्हें  चुनौती  नहीं  दी  जा  वह  दल  की
 संबद्धता  को  ध्यान  में  रखे  बिना  समिति  के  सदस्यों  में  से किसी  एक  को  समापति  नियुक्त  कर  सकता

 है  ।

 लोक  लेखा  समिति  हमारे  केन्द्रीय  विधान  मंडल  की  सबसे  पुरानी  समिति  है  और  ऐसी  बात
 नहीं  है  कि  इसका  समापति  हमेशा  विपक्ष  का  नेता  ही  रहा  हो  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूव॑  वित्त  सदस्य

 के  +द्रीय  विधान  समा  की  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति  हुआ  करता  था  और  इसके  सचिवालय  संबंधी

 कार्य  वित्त  विभाग  द्वारा  किये  जाते  थे  |  वर्ष  1950  में  संविधान  के  लागू  होने  वित्त  सदस्य  ।
 मंत्री  न ेसमिति  के  समापति  के  रूप  में  कार्य  करना  समाप्त  कर  दिया  और  इसके  सचिवालय  संबग्धी
 कार्यों  को  मी  संसद  लोक  ने  अपने  हाथ  में  ले  वर्ष  1950  से  1967  की  अवधि
 के  दौरान  लोक  लेखा  समिति  का  समापति  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  में  से  नियुक्त  किया  जाता  रहा  ।
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 बारे  में  अध्यक्ष  द्वास  टिप्पणियां  15  1989
 ...ैैहै.त/तम_तनं₹ंत₹तनॉनत

 9/#7  में  हुए  चुनावों  में  सत्तारूढ़  कांप्रंस  दल  ने  अनेक  राज्यों  में  बहुमत  खो  दिया  था  और

 वह  लोकसभा  में  बहत  ही  कम  बहुमत  से  विजयी  रहा  था  ।  यह  आशा  की  गई  थी  कि  एक  ऐसा
 उत्तरदायी  विधान  मंडल  दल  जिसे  विपक्ष  के  रूप  में  मान्यता  दिने  जाने  के  लिए  ३

 होगी  शीघ्र  ही  बनेगी  और  अध्यक्ष  द्वारा  जिस  किसी  को  मी  सभापति  नियुक्त  किया  वह
 सीमिति  के  मंच  के  अपने  दल  के  अथवा  सत्ताघारी  दल  या  विपक्ष  के  उद्ृं  श्यों  के  लिए  उपयोग  में  नहीं

 क्षत  सख्था  प्राप्त

 लायेगा  ।  इस  पृष्ठमृमि  मे  तथा  इन  आशाओं  के  साथ  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  यथा  संभव  विपक्ष
 के  सदस्यों  में  से किसी  सदस्य  को  लोक  लेखा  समिति  का  समापति  नियुक्त  किया  इस  प्रकार

 1967  में  अध्यक्ष  द्वारा  विपक्षी  सदस्य  को  लोक  लेखा  समिति  का  समापति  नियुक्त  करने  की  प्रथा

 शुरू  हुई  ।  तथापि  एंसी  कोई  निरन्तर  प्रथा  नहीं  रही  है  कि  विपक्ष  के  दूसरे  अथवा  तीसरे  रूप
 में  बडे  ग्रूप  के  सदस्य  को  सम्यक  क्रमानुसार  नियुक्ष  किया  एंसे  भी  उदाहरण  है

 द्रमुक  ओर
 भा०  जा०  पा>०  जंसी  छोटी-मोटी  पार्टियों  प्राथमिकता  दी  गई  त्तथा  जिन  पार्टियों  की  सभा  में  अधिक
 संख्या  थी  उनको  लोकसभा  की  अवधि  के  तीसरे  अथवा  चोथे  व  भें  अवसर  दिया  गया  था  ।  समिति  के
 सदस्यों  में  से  किसी  को  नाम  निर्देशित  करने  के  अध्यक्ष  के  अधिकार  के  बारे  में  ,688  तक  कभी
 भी  प्रश्न  नहीं  उठाया  गया  था  और  न  द्वी  हस्तक्षेप  किया  गया

 गत  मैंने  पहले  श्री  पी०  माघव  रेड्डी  को  एक  ऐसे  व्यक्ति  क  रूप  में  चुना  था  मेरे
 विवेकानू  पार  लोक  लेखा  समिति  के  समापति  के  पद  का  उत्तरदायित्व  निभाने  के  लिए  सब  से  उपयक्त
 दिल्लाई  देता  था  |  जेसा  कि  समा  जानती  किसी  अन्य  सदस्य  एक  विद्येष  व्यक्ति  को  ही  दूसरे  को
 नहीं  सभापति  क  रूप  में  नियुक्त  करने  के  लिए  वाद-विवाद  खड़ा  किया  गया  और  दबाव  डाला  गया

 मैंनें
 उस  समय  भी  विपक्ष  क  सदस्यों  क  समक्ष  स्थिति  स्फष्ट  कर  दी  थी  कि  समिति  के  किसी

 एंसे  सदस्य  को  निवकक्‍त  करना  अध्यभ्ष  का  निविवाद  विवेक  है  जो  उनके  विनिश्चय  में

 अध्यक्षता  करेंगे  तथा  उसका  कार्य  सुचारु  और  निष्पक्ष  ढंग  से  चलाने  कें  लिए  सब  से  अधिक  योग्य
 ।  प्रो०  मध्॒  सर्वे  श्री  पी०  माधव  रेड्डी  दिनेश  गोस्वामी  और  बसुदेव  आचाय॑  जंसे  विपक्ष

 के  नेताओं  ने  इस  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  था  जब  उन्होंने  23  1988  के  अपने  पत्र  में
 निम्न  टिप्पणी  की  थी  :

 समिति  का  समाषति  नाम  निर्देक्षित  करने  के  अपने  माननीय  अध्यक्ष  के  अधिकार
 को  पूरी  तरह  स्वीकार  करते  प्रासंगिक  परिस्थितियों  पर  विचार  करने  के  बाद
 आफषक  द्वारा  निर्णय  लेते  पर  उसक  बारे  में  प्रश्न  उठाने  की  विल्कूल  की  संमावना  नहीं  रहती  ।'

 श्री  अमल  दत्ता  ने  दिनांक  27  1988  के  अपने  पत्र  में  निम्नलिखित  टिप्पणी  की  थी  :---

 मैं  समिति  का  समापति  नियुक्त  करने  के  अध्यक्ष  के  अधिकार  को  पूरी  तरह  जान

 हैं  कि  सभा  को  सभी  समितियों  को  सभा  के  नियमों  के  अनुसार  अध्यक्ष  के  निर्देश
 के  अनुसार  कार्य  करना  होता  है  ।”

 श्री  माघव  रेड्डी  के  त्याग  पत्र  देने  के  बाद  और  बिपक्षी  सदस्यों  के  इन  विभारों  और
 आश्क्सनो  का  सम्मान  करते  हुए  ओर  इस  भारत  से  कि  एक  बार  नियुक्तित  किये  जाने  पर  कोई  भी  ,
 माननीय  झद्धस्म  नि्पक्ष  करके  से  कार्य  करेगा  ओर  प्रंसद्रीय  समितियों  की  उच्च  परम्पराओं को  ध्यान  में  -
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 25  बेशाख्र  ।9:।  लोक  कैखा  सम्रिति  के  सभापति  की  नियुक्ति  के
 टिप्पणियाँ टिप्पणियां

 की
 बारे  मं  अध्यक्ष  द्वारा  ध्जी

 -  लोक
 रखते  मैं  वर्ष  के  लिए  इस  समिति  के  सभापति  के  कप  में  श्री  अमल  दत्ता  को  फिर

 से  नाम  निर्देशित  करने  के  लिए  सहमत  हुआ
 नियमों  ओर  निर्देशों  की  व्यवस्थाओं  को  ध्यान  में  रखते  अध्यक्ष  का लोक  लेखा  समिति

 के  संबंध  में  यह  सुनिश्चित  करना  परम  कत्त  व्य  है  कि  समिति  सौहादंपूर्ण  और  निष्पक्ष  ढंग  से  कार्य
 करती  रहे  तथा  वह  अपनी  उच्च  परम्पराओं  छवि  को  बनाए  रखे  ।  जबकि  मत्री  परिषद्‌  लोक  सभा  के
 प्रति  उत्तरदायी  और  जवाबदेह  इसकी  समितियां  सरकार  के  साथ  शक्ति  के  प्रतियोगी  कंन्द्र  नहीं
 बन  सकती  है  ।  वास्तव  इसे  स्पष्ट  रूप  समझना  होंगा  और  इस  बात  की  प्रशंसा  करनी  होगी  कि
 संसदीय  व्यवस्था  में  संसद  और  सरकार  विपरीत  स्थिति  में  नहीं  संसद  का  हिस्सा  है  ।
 यह  संसद  में  से  बनती  हूँ  और  यह  सम्पूर्ण  संसद  के  प्रति  उत्तरदायी  रहती  ये  दोनों  सरकार  के  कारय॑
 में  अलग  न  होने  वाले  हैं  भाग  ।  जबकि  लोकसभा  में  विपक्ष  का  सामयिक  सरकार  को  आलोचना  करना
 उचित  काय॑  है  ।  यह  किसी  संसदीय  समिति  का  कार्य  नहों  कि  वह  सरकार  के  विरुद्ध  खोजबीन  करने
 वाली  समिति  बन  मंत्रिपरिषद्‌  सम्पूर्ण  लोकसभा  के  प्रति  उत्तरदायी  है  ।  दूसरी  ओर  मंंत्रालयों
 के  अधिकारी  मूल-चूक  के  सभी-कार्यों  के  लिए  समितियों  के  प्रति  समितियां
 प्रशासन  पर  निगरानी  रखती  हैं  न  कि  सरकार  पर  ।  इस  तरह  मंत्री  किसी  ससदीय  समिति  के  प्रति
 उत्तरदायीਂ  नहीं  है  ।  कोई  भी  मंत्री  किसी  वित्तीय  समिति  का  सदस्य  कमी  नहीं  होता  है  और
 इसलिए  उसको  इन  समितियों  के  समक्ष  साक्ष्म  देने  के  लिए  नहीं  बुलाया  जा

 विपक्ष  से  लोक  लेखा  समिति  के  समापति  की  नियुक्ति  एक  बहुत  ही  द्वितकारी  प्रथा  हो  सकती
 हम  इस  सत्य  को  अनदेखा  नहीं  कर  सकते  कि  लोकसमा  में  कोई  मी  मान्यता  प्राप्त  विपक्ष  या

 प्रतिपक्ष  नहीं  किसी  पार्टी  को  विधान  मण्डज  में  मान्यता  प्राप्त  करने  के  पात्र  बनने  के  लिए
 पेक्षित  न्‍्यनतम  संख्या  उस  सभा  को  कल  सदस्य  संख्या  का  दसवां  भाग  होती  है  |  क्‍योंकि  विपक्ष  की

 किसी  पार्टी/ग्रप॒  के  यहां  तक  कि  पचास  सदस्य  भी  नहीं  इसीलिए  किसी  पार्टी  को  भी  मान्यता
 प्रदान  नहीं  की  गई  है  और  क्योंकि  विपक्ष  में  किसी  भो  पार्टी  को  मान्यता  प्राप्त  नहीं  इसीलिए
 सरकारी  तौर  पर  विपक्ष  भी  नहीं  इस  समय  समा  में  जो  सब  से  बड़ा  ग्रूप  है  उसके  नी  केवल
 28  सदस्य  हैं  :  इस  समय  समा  में  सत्ता  पक्ष  को  तीन-चोथाई  बहुमत  प्राप्त  है  और  विपक्ष  के  सदस्यों
 की  संख्या  एक  चोथाई  है  जो  कि  छोटे-छोटे  ग्र  जिनसे  सदस्यों  की  संख्या  से  28  के  बीच  में
 में  बंटा  हुआ  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  जहां  पर  निश्चित  रूप  से  कोई  मान्यता  प्राप्त  विपक्षी  दल  अथवा
 सरकारी  विपक्ष  मौजूद  नहीं  हमें  विपक्ष  के अधिकारों  और  विश्येषाविकारी  के  बारे  में  कुछ  उच्च
 संसदीय  परम्पराओं  के  आरे  में  सोचते  प्मय  सावधानी  बरतनी  होगी  ।

 संसदीय  समितियों  का  कार्य  प्रशासन  पर  निगरानी  रखना  और  विधान  मण्डल  के  प्रति  अपने
 उत्तरदायित्व  को  प्राप्त  करने  में  मदद  की  सहायता  करना  संसद  की  ओर  से  सरकार  में
 कार्य  करते  हैं  और  प्रशासन  पर  निगरानी  रखते  एक  आदर्श  स्थिति  में  संसदीय  समितियां  निष्पक्ष
 तरीके  से  कार्य  गरते  हुए  प्रशासन  पर  निगरानी  रखने  में  मंत्रियों  की  भी  सहायता  कश्ती  हैँ

 और

 जापगप्रियों  अथवा  मरि  तता  ओं  के  बारे  में  उन्हें  बे  ताती  है  जिससे  कि  मत्रा  सुध  रात्मक  उपाय  कर से  40009

 यह  सुनिश्चित  करना  सामूहिक  कार्य  है  तथा  इसका  उद्द  श्य  भी  सामूहिक  है  कि  प्रशासन  को  कुशलदा
 से  चलाया-जाए  और  अफससरथाही  को  मी  उचित  सीमाओं  के  अन्दर  रखा  समितियों  के



 लोक  लेखा  समिति  के  समापति  की  निमुक्ति  के  15  1989
 बारे  में  अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणियां

 -  तापमान  प:भ।भपपपईमभपभ।प:थ:;:।भ  +/7ैहते- :
 त्मक  तथा  निष्पक्ष  कार्यंकरण  के  कारण  ही  हमारी  संसदीय  प्रणाली  पर  उनकी  अपनी  छाप  रही
 इसलिए  इस  काय॑  में  उनकी  सहायता  करना  मेरा  परम  कत्त  व्य  बनना  स्वाभाविक  ही  है  और  यह  सुनिश्चित
 करना  भी  कि  वे  कोई  एं  सी  बात  न  कहे  अथवा  करें  जिससे  हमारे  संसदीय  जीवन  में  उनकी  प्रतिष्ठा
 और  छवि  को  नुकसान  पहुंचे  ।

 वित्तीय  समितियों  के  प्रतिवेदन  सदेव  एक  मत  से  दिये  जाते  रहे  हैं  और  टिप्पणियों  की

 अनुमति  नहीं  यदि  इन  समितियों  के  कार््रेकरण  के  मामले  को  लेकर  सत्ता  पक्ष  और  विपक्ष  के  बीच
 में  विवाद  खडा  हो  जाए  तो  हमारे  लिए  इससे  बढ़कर  और  दुर्माग्य  की  बात  क्या  हो  सकती

 समितियां  सत्ताघारी  दल के  प्रवक्‍ता  के  रूप  में  काम  नहीं  कर  सकतीं  किन्तु  यह  बात  भी
 इतनी  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  इन्हें  विपक्ष  का  हथियार  बनाने  का  भी  कमी  प्रयत्न  नहीं  किया  एक
 बार  जब  कोई  व्यक्ति  संसद  की  किसी  वित्तीय  समिति  का  सदस्पष  चुना  जाता  है  तो  जहां  तक  संभव

 उसे  संसदीय  संस्थाओं  के  सर्वोत्तम  हितों  में  तथा  संप्तद  की  मर्यादा  की  रक्षा  करते  हुए  निष्पक्ष  ढंग  से
 काय्य  करना  होता  है  ।

 दुर्भाग्य  से  विगत  में  कुछ  ऐसी  घटनाएਂ  हुई  कि  प्रतिष्ठित  लोक  लेखा  समिति  के  दुष्क्रियात्मक
 होने  का  ख+रा  उत्पन्न  हो  गया  ।  सामति  की  एक  रिपोर्ट  को  समापति  तथा  सदस्यों  के  बीच  मतमेद
 होने  के  कारण  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  ।  वास्तव  में  स्थिति  इतनी  अधिक  खराब  हो  गई  कि
 इस  सदन  में  आरोप  और  प्रत्यारोप  लगाए  गए--सदस्यों  ने सभापति  पर  अपने  पद  का  दुरुपयोग
 करने  का  आरोप  लगाया  तथा  समापति  ने  सत्ताधारी  दल  पर  व्हिप  जारी  करने  का  आरोप
 इस  सदन  में  पहले  एं  सा  नहीं  हुआ  ।

 इस  सदमं  में  में  यह  सुनिश्चित  करना  अपना  कत्तय  समझ्नता  हूं  कि  नई  लोक  समिति  प्रभावी
 तरीके  से  कार्य  करती  जब  मैंने  श्री  कुलनदेइक+ेलु  को  समिति  का  समापति  चुना  तो  मैंने  भारत
 तथा  अन्य  स्थानों  पर  प्रचलित  प्रथाओं  और  परिपाटियों  सहित  मामले  के  समी  पहलुओं  पर  विचार
 किया  है  ।

 मुझे  इस  बात  पर  हैरानी  और  खेद  हुआ  कि  विपक्ष  के  प्रमुख  नेताओं  द्वारा  पिछले  वर्ष  इस
 आशय  के  जबानी  तथा  लिखित  आइईवासन  दिए  जाने  के  बावजूद  कि  वह  अध्यक्ष  द्वारा  किसी  भी
 सदस्य  को  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति  नियुक्त  किए  जाने  के  अधिकार  को  चुनोती  नही
 एक  बार  फिर  से  विवाद  खड़ा  किया  जा  रहा  और  उहीं  सदस्यों  द्वारा  अध्यक्ष  के  निर्णय  को  चुनौती
 दी  जा  रही  है  और  नियमों  को  निरर्थक  बताते  हुए  किसी  माननीय  सदस्य  विश्लेष  को  समापति  नियुक्त
 करने  के  लिए  अध्यक्ष  को  मजबूर  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  यह  अध्यक्ष  के  निर्णय  लेने  के  अधिकार  को
 चुनौती  नहीं  तो  और  कया  है  ?  और  यदि  एक  चोथाई  बहुमत  आज  यह  कहता  है  तो  कल  शेष
 तीन  चौथाई  बहुमत  का  क्‍या  होगा  ?

 मैं  समझता  हूं  कि  11  1989  को  विपक्षी  दलों  की  ओर  से  CH  प्रेस  वक्‍तव्य  जारी  किया
 गया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  उस  दिन  संसद  के  दोनों  सदनों  क  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  की
 बठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  यदि  लोकसभा  के  विपक्षी  दलों  की  शक्ति  के
 आधार  पर  उनसे  लोक  लेखा  स।मति  का  समापति  निपुक्त  करने  संबधी  चिर  स्थापित  परम्परा  का
 सम्मान  नहीं  करते  तो  विपक्षी  सदस्य  विरोध  के  प्रथम  चरण  के  रूप  में  सभी  वित्तीय  समितियों  से

 त्याग  पत्र  इससे  मुझे  घक्का  भ्रंस  के  पास  जाने  के  अनौचित्य  के  अलावा  यह  स्पष्ट  दाब्दों
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 बारे  में  अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणियां

 में  अध्यक्ष  पर  दबाव  डालना  है  जो  निन्दनीय  मेरी  जानकारी  में  यह  बात  भी  आई  है  कि  विपक्षी
 सदम्यों  द्वारा  मुझे  लिखे  गए  पत्र  समाचार  पत्रों  में  मी  प्रकाशित  किए  गए  हैं  जब  कि  यह  मामला  मेरे
 विचाराघीन  है  |  दो  व्यक्तियों  के  बीच  हुआ  पत्र  व्यवहार  भो  दोनों  की  ही  मर्जी  क  बिना  प्रकाशित
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  अध्यक्ष  और  सदम्यों  के  बीच  पत्र-व्यवहार  तो  विशेष  रूप  से  संरक्षित  होता
 इन  नए  संस्कृति  विरोधी  वातावरण  में  ऐसे  मामले  भी  हुए  हैं  अध्यक्ष  को  सदस्यों  से  पत्र  प्राप्त

 होने  से  पर्व  ही  यह  प्रैंस  के  पास  पहुंच  जाता  है  और  प्रकाशित  हो  जाता  भें  इस  प्रवत्ति  की

 पुरजोर  निन्‍्दा  करता  हूं  ।  यह  दुभग्यपूर्ण  है  कि  जो  लोग  संसदीय  सस्थानों  की  गरिमा  को  गिरा  रहे
 हैं  वही  ससद  के  गिरते  स्तर  पर  सबसे  अधिक  चिल्लाते  हैं  ।

 मुझे  इस  वात  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  कुलनदेईवेलु  दलगत  या  विचार  घारा  संबंधी
 मावनाओं  से  ऊपर  उठकर  समिति  को  सही  नेतृत्व  प्रदान  करेंगे  और  लोक  लेखा  समिति  को  सुचारू
 और  गैर-पक्षपात  पूर्ण  ढंग  से  चलाने  की  परम्परा  बनाए  रखेंगे  |  मुझे  उनझे  11  1989  के  पत्र  से
 फिर  आश्वासन  मिला  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  :

 इस  समिति  के  कार्यचालन  को  गंर-पक्षपातपूर्ण  ढंग  स ेचलाने  के  लिए  इस  सदन  तथा
 समिति  की  उच्च  परम्पराओं  को  बनाए  रखने  का  मरसक  प्रयत्न  करू  संसद  की  यह  सबसे
 समिति  जिस  प्रकार  से  का  मुके  आणा  है  कि  उससे  अन्य  विपक्षी  दलों  का  मय  मी  दूर

 अध्यक्ष  :  मुझे  इस  मामले  में  अपना  निर्णय  बदलने  का  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता
 और  में  1989-90  के  लिए  लोक  लेखा  समिति  के  समापति  के  रूप  में  किसी  सदस्य  विश्लेष  को  नियुक्त
 करने  की  मांग  अस्वीकार  करता  हूं  ।

 भरी  वो०  शोमनाव्रीववर  राव  :  श्री  कुलनदईवेलु  एक  विपक्षी  सदस्य
 किस  प्रकार  हो  सकते  हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसका  कारण  बता  थुका  हूं  ।

 )
 6.00  भः  प०

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  इससे

 पहले  कि  आप  यह  सत्र  समाप्त  करें  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बजट  सत्र  हमें  इस  सदन  में  बहुत  काम  करना  कई
 मुह  उठें  और  विपक्षी  सदस्य  उस  पर  बहस  करना  चाहते  थे  और  उन  पर  पूरी  तरह  से  बहस  की

 गई  ।  जिसके  परिणाम  स्वरूप  कई  मंत्रालयों  कौ  अनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 किन्तु  कई  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  ।  में  समी  सद्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  कई  बार
 तनाव  भी  रहा  और  कई  बार  अत्यन्त  तीब्र  मतभेद  मी  किन्तु  मैं  इस  सदल  के  दोनों  पक्षों  के
 सदस्यों  का  उनके  द्वारा  दिए  गए  सहयोग  के  लिए  उसका  आमभारी  हूं  ।  और  इन  सबसे  बढ़कर  अध्यक्ष

 जापका  अभारी  इस  सदन  में  दाप  पर  काफी  दबाव  रहा  ।  आपने  इस  सदन  कौर

 सदस्यों  का  सम्मान  करते  हुए  इस  तनाव  को  बड़  ही  धैयें  और  गरिमा  के  साथ  मैं  अपने

 या



 लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  की  विधुक्ति  के  15  1989
 बारे  में  अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणियां

 करा  कल  —__—_—-—

 सहयोगियों  संसदीय  कार्य  मंत्रियों  जिनको  काफी  तनाव  झेलना  लोकसभा  महासचिव
 समाचार  पत्रों  के  लोगों  तथा  सुरक्षाकर्मी  तथा  अन्य  सभी  लोगों  को  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 मेरे  विचार  से  यह  सन्न  काफी  महत्वपूर्ण  एक  एं  तिहासिक  सत्र  रहा  !  इसके  अपने  तनाव  है

 किन्तु  यह  लोकतत्र  का  ही  एक  हिस्सा  एक  ए ंसा  माग  जो  कई  बार  अपरिहाय॑  होता  है
 मैं  जानता  हूं  कि मतभेद  हो  सकता  है  ।  मुझे  आष्या  है  कि  इस  सब  के  बावजूद  हम  यहां  से

 मित्रों  की  भान्ति  जुदा  होंगे  ।  लोकतंत्र  हमारा  सम्बन्ध  विभिन्‍न  दलों  से  हो  सकता  किन्तु  फिर
 भो  हम  मित्र  रहेंगे  और  एक  दूसरे  का  दृष्टिकोण  समझते  विपक्षी  नेताओं  के  लिए  मेरे  हृदय  में
 सम्मान  है  ।  उनका  रवेया  सहयोग  पूर्ण  रहा  है  और  मैं  उनका  आमारी  हूं  ।  मैं  इस
 ओर  के  सभी  सदस्यों  का  भी  आभारी  मैं  अपने  मंत्रियों  का  आभारी  हूं  '

 में  एक  बार
 फिर  आप  सब  के  प्रति  आमार  प्रकट  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  चु  कि  आठवीं  लोंकसमा  का  तेरहवां  सत्र  आज  समाप्त
 होता  इसलिए  मैं  इस  अवसर  पर  सदन  की  कायंवाही  चलाने  के  लिए  मेरे  सहयोगियों---उपाध्यक्ष
 महोदय  तथा  सभापति  पेंनल  के  सदस्यों  और  मुझे  दिए  गए  सहयोब  के  लिए  उनके  प्रति  आमार  प्रकट
 करता  हूं  ।  यह  एक  ओर  व्यस्त  सत्र  रहा  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनना  नहीं  चाहते  ।

 )
 अध्यक्ष  महोवय  :  मुक्के  सहयोग  देने  के  लिए  मैं  आप  समी  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  होती

 6.02  म०  प०
 तत्पश्चात  लोकसमा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 er  ७४०,

 मुदक  :  सदा  बी०  88,  ओखला  इष्डस्ट्रियल  नई
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